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प्राक््कथन 

वर््ष 1995 मेें स््थथापित ओम््बड्समैन योजना ने बैैंकिग उपभोक्ताओ ंके लिए भारत के वैकल््पपिक शिकायत निवारण फ्रेम वर््क  की 

आधारशिला के रूप मेें तीन दशक पूर््ण कर लिए हैैं। पिछले कुछ वर्षषों मेें, यह दशे के वित्तीय परिदृश््य मेें आए परिवर््तनकारी 

बदलावोों के अनरुूप गतिशील रूप से विकसित हुई है। आज, यह भारतीय वित्तीय उपभोक्ता सरंक्षण के एक महत््वपूर््ण स््ततंभ 

के रूप मेें मौजूद है, जो प्रक्रियात््मक दक्षता, न््ययायसगंत, ठोस और ग्राहक शिकायतोों का सार््थक समाधान सनुिश्चित करती है, 

विशेष रूप से पिरामिड के निचले तबके के लोगोों के लिए। 

योजना के सक्रिय दृष्टिकोण, जिसका उदाहरण ओम््बड्समैन की प्रणालीगत मदु्ददों की पहचान करने की क्षमता है, ने विनियमित 

ससं््थथाओ ंमेें सधुारात््मक उपायोों को प्रेरित किया है और विनियामक हस््तक्षेप को प्रोत््ससाहित किया है। ये कार््रवाई न केवल 

तात््ककालिक चितंाओ ंका समाधान करती हैैं, बल््ककि सेवा की गणुवत्ता, उपभोक्ता विश्वास और वित्तीय स््थथिरता मेें दीर््घकालिक 

वदृ्धि को भी बढ़़ावा दतेी है। 

पिछले कुछ वर्षषों मेें, आरबीआई ओम््बड्समैन ने अपनी विनियमित ससं््थथाओ ंके ग्राहकोों के साथ-साथ समाज के सभी वर्गगों 

के आम लोगोों को उनके अधिकारोों और जिम््ममेदारियोों, धोखाधड़़ी और कदाचार के विरूद्ध सरुक्षा और शिकायत निवारण तंत्र 

के सबंधं मेें शिक्षित करने के लिए स््वय ंको समर््पपित किया है। 

रिज़र््व बैैंक-एकीकृत ओम््बड्समैन योजना के तहत अनिवार््य वार््षषिक रिपोर््ट  मेें शिकायतोों की प्राप्ति और समाधान का विवरण 

एव ंविश्लेषण तथा वित्त वर््ष 2024-25 के दौरान उपभोक्ता सरंक्षण को मजबूत बनाने के लिए आरबीआई की पहलोों का विवरण 

दिया गया है। इसमेें ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक सदुृढ़ बनाने के लिए कार््ययोजना भी तैयार की गई है, 

जिसस अधिक उत्तरदायी, कुशल और ग्राहक-केें द्रित वित्तीय पारिस््थथितिकी तंत्र सनुिश्चित हो सक। 

मझेु आशा है कि यह रिपोर््ट  सभी हितधारकोों के लिए जानकारीपूर््ण और उपयोगी होगी।

ह/-

(नीरज निगम) 

कार््यपालक निदशेक  
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कार््यकारी साराशं

1. रिज़र््व बैैंक - एकीकृत ओम््बड्समैन योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के अतंर््गत ओम््बड्समैन योजना 2024-25 की वार््षषिक
रिपोर््ट , वर््ष के दौरान आरबीआई ओम््बड्समैन (ओआरबीआईओ) के 24 कार््ययालयोों, केें द्रीकत प्राप्ति और प्रससं््करण केें द्र
(सीआरपीसी) और सपंर््क  केें द्र (सीसी) की गतिविधियोों की जानकारी प्रदान करती है। वर््तमान मेें, यह योजना निम््नलिखित
विनियमित ससं््थथाओ ंको कवर करती है:

i) वाणिज््ययिक बैैंकोों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंकोों, अनसूुचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैैंकोों, और गैर-अनसूुचित प्राथमिक (शहरी)
सहकारी बैैंकोों को, जिनकी जमा राशि पिछले वित्त वर््ष के लेखा-परीक्षित तलुन-पत्र की तारीख को ₹ 50 करोड़ और
उसस अधिक है;

ii) गैर-बैैंकिग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियोों को छोड़कर) जो (क) जमा स््ववीकार करने हेत ुअधिकृत हैैं; या (ख)
पिछले वित्त वर््ष के लेखा परीक्षित तलुन-पत्र की तारीख को ₹ 100 करोड़ और उसस अधिक की आस््तति आकार के साथ
जिसका ग्राहक इंटरफ़़ेस  है;

iii) भगुतान प्रणाली प्रतिभागी; तथा

iv)	स ाख सूचना कंपनिया।ँ

आरबी-आईओएस, 2021 ढाचें के तहत शिकायतोों की प्राप्ति और निपटान 

2. आरबी-आईओएस के तहत वित्त वर््ष 2023-24 की 11,75,075 शिकायतोों के मक़ुाबले वित्त वर््ष 2024-25 मेें 13,34,244
शिकायतेें प्राप्त हुई, जो पिछले वर््ष की तलुना मेें 13.55 प्रतिशत की वदृ्धि है। शिकायतेें सीआरपीसी को ईमेल/पत्र द्वारा अथवा
शिकायत प्रबधं प्रणाली (सीएमएस) पोर््टल के माध््यम से प्राप्त हुई।

3. 	स ीआरपीसी को 9,11,384 शिकायतेें प्राप्त हुई, जिनमेें से 1,08,331 और 10,589 शिकायतेें क्रमशः ओआरबीआईओ और
उपभोक्ता शिक्षण एव ंसरंक्षण कक्षषों (सीईपीसी) को आगे की कार््यवाही और निवारण हेत ुभेजी गई। शेष 7,76,336 शिकायतोों 
को सीआरपीसी मेें गैर-शिकायतोों/अस््ववीकार््य शिकायतोों के रूप मेें निपटाया गया। वित्तीय वर््ष 2024-25 के अतं मेें सीआरपीसी 
मेें 16,128 शिकायतेें निपटान के लिए लंबित थी। 

4. ओआरबीआईओ को सीएमएस पोर््टल और सीआरपीसी के माध््यम से क्रमशः 1,87,990 और 1,08,331 शिकायतेें प्राप्त हुई,
जो वित्त वर््ष 2024-25 के दौरान कुल मिलाकर 2,96,321 शिकायतेें थीीं, जो पिछले वर््ष (वित्त वर््ष 2023-24 मेें 2,93,924
शिकायतेें) की तलुना मेें 0.82 प्रतिशत की वदृ्धि दर््ज करती हैैं। अखिल भारतीय स््तर पर ओआरबीआईओ पर प्रति लाख खातोों
पर प्राप्त शिकायतेें वित्त वर््ष 2023-24 मेें 8.9 शिकायतोों से घटकर वित्त वर््ष 2024-25 मेें 7.7 शिकायतेें हो गई।

5. ओआरबीआईओ मेें प्राप्त कुल शिकायतोों मेें से 91.22 प्रतिशत शिकायतेें सीएमएस पोर््टल या ईमेल का उपयोग करके डिजिटल
माध््यम से दर््ज की गई। कुल शिकायतोों मेें व््यक्तियोों से प्राप्त शिकायतोों की हिस््ससेदारी सबसे अधिक 2,58,365 (87.19 प्रतिशत)
थी। शिकायतोों की विभिन््न श्रेणियोों मेें, वित्त वर््ष 2024-25 मेें ऋण और अग्रिम से सबंधंित शिकायतेें सबसे अधिक थीीं, इसक
बाद क्रेडि ट कार््ड से सबंधंित शिकायतेें थीीं, जो शिकायतोों मेें दूसरी सबसे बड़ी योगदानकर््तता थी। मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैैंकिग
से सबंधंित शिकायतोों मेें वर््ष-दर-वर््ष 12.74 प्रतिशत की कमी आई।
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6.	वित्त  वर््ष 2024-25 के दौरान बैैंकोों के विरुद्ध शिकायतोों का सबसे बड़़ा हिस््ससा (2,41,601 शिकायतेें) था, जो ओआरबीआईओ 
द्वारा प्राप्त शिकायतोों का 81.53 प्रतिशत था, इसक बाद एनबीएफसी (43,864 शिकायतेें) का स््थथान था, जिसकी हिस््ससेदारी 
प्राप्त शिकायतोों का 14.80 प्रतिशत थी। बैैंकोों मेें, निजी क्षेत्र के बैैंकोों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतोों का हिस््ससा सबसे अधिक था और 
यह वित्त वर््ष 2023-24 के 34.39 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर््ष 2024-25 मेें 37.53 प्रतिशत हो गया। हालांकि, सार््वजनिक 
क्षेत्र के बैैंकोों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतोों का हिस््ससा, जो वित्त वर््ष 2023-24 मेें सबसे अधिक था, वित्त वर््ष 2023-24 के 38.32 
प्रतिशत से घटकर वित्त वर््ष 2024-25 मेें 34.80 प्रतिशत हो गया। 

7. ओआरबीआईओ ने वित्त वर््ष 2024-25 के दौरान 2,90,567 शिकायतोों (पिछले वर््ष की लंबित शिकायतोों सहित) का निपटान
किया, जिसस 93.07 प्रतिशत की निपटान दर प्राप्त हुई। ओआरबीआईओ ने 1,80,621 शिकायतोों का निपटान स््ववीकार््य 
शिकायतोों के रूप मेें किया, जो कुल निपटाई गई शिकायतोों का 62.16 प्रतिशत हिस््ससा है। जबकि शेष को अस््ववीकार््य शिकायतोों
के रूप मेें निपटाया गया। 51.91 प्रतिशत स््ववीकार््य शिकायतोों का निपटान आपसी समझौते, सलुह या मध््यस््थता के माध््यम 
से किया गया, जबकि 43.36 प्रतिशत स््ववीकार््य शिकायतोों को खारिज कर दिया गया।

8. वर््ष के दौरान, आरबीआई ओम््बड्समैन के निर््णयोों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को कुल 104 अपीलेें प्राप्त हुई, जिनमेें से 98
अपीलेें शिकायतकर््तताओ ंसे और 6 अपीलेें विनियमित ससं््थथाओ ं(आरई) से प्राप्त हुई।

9. 	स पंर््क  केें द्र (सीसी), एक टोल फ्री सवुिधा (14448) है, जो आरबीआई मेें मौजूद व््यवस््थथा के सबंधं मेें जनता को जानकारी /
स््पष्टीकरण प्रदान करता है, शिकायतोों को दर््ज करने मेें शिकायतकर््तताओ ं का मार््गदर््शन करता है, साथ ही आरबीआई 
ओम््बड्समैन के पास पहले से दायर शिकायतोों की स््थथिति के बार ेमेें जानकारी प्रदान करता है। चडंीगढ़, कोच््चचि और भवुनेश्वर 
से सचंालित सपंर््क  केें द्र को वित्त वर््ष 2024-25 के दौरान 9,27,598 कॉल प्राप्त हुए, जो पिछले वर््ष की तलुना मेें 28.89 
प्रतिशत की वदृ्धि दर््शशाते हैैं। 

10.	स पंर््क  केें द्र मेें प्राप्त कुल कॉल मेें से 60.64 प्रतिशत कॉल इंटरएक््टटिव वॉयस रिस््पपाांस सिस््टम (आइवीआरएस) सवुिधा के
माध््यम से सनुी गई और 38.59 प्रतिशत कॉल सीसी कर््ममियोों द्वारा सनुी गई। वित्त वर््ष 2024-25 मेें सनुी न जा सकने वाली
कॉलोों की सखं््यया मेें उल््ललेखनीय गिरावट आई और यह कुल कॉलोों का 0.78 प्रतिशत रही। इन कॉल मेें से 70.43 प्रतिशत कॉल 
हिदंी मेें प्राप्त हुई, 6.73 प्रतिशत कॉल अगं्रेजी मेें प्राप्त हुई और 22.84 प्रतिशत कॉल क्षेत्रीय भाषाओ ं (असमिया, बगंाली, 
गजुराती, कन््नड़, उड़़िया, पजंाबी, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलगूु ) मेें प्राप्त हुई।

वर््ष के दौरान अन््य गतिविधिया ँ

11. वर््ष के दौरान उपभोक्ता शिक्षण और सरंक्षण वर््टटिकल मेें की गई प्रमखु पहल नीचे सूचीबद्ध हैैं:

i)	म ोबाइल नंबरोों के सभंावित दरुुपयोग को रोकने और कम करने के लिए, 17 जनवरी 2025 को ‘वॉयस कॉल और
एसएमएस का उपयोग करके की जाने वाली वित्तीय धोखाधड़़ी की रोकथाम – नियामक निर्देश और ससं््थथागत सरुक्षा 
उपाय’ पर एक परिपत्र जारी किया गया।

ii)	विनियमि त ससं््थथाओ ंको सूचित किया गया कि वे अपने बोर््ड/ग्राहक सेवा समितियोों के समक्ष शिकायत विवरण प्रस््ततुत 
करेें, साथ ही प्राप्त शिकायतोों का विश्लेषण करेें, जिसमेें लगातार शिकायतोों वाले ग्राहक सेवा क्षेत्ररों, शिकायतोों के स्रोतोों, 
प्रणालीगत कमियोों की पहचान हो तथा सधुारात््मक कार््रवाई की जानकारी दी जाए। 

iii) ग्रामीण/अर््ध-शहरी क्षेत्ररों से कम शिकायतेें प्राप्त होने के कारणोों को समझने तथा इन क्षेत्ररों मेें जागरूकता के स््तर का
आकंलन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया।

कार््यकारी सारांश
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iv) ‘शिकायत निवारण’ और ‘डिजिटल अरसे््ट’ घोटाले पर विषयगत मल््टटीमीडिया अभियान क्रमशः नवबंर 2024 और
फरवरी-मार््च 2025 मेें जारी किए गए। सपूंर््ण भारत मेें ‘प्रतिरूपण धोखाधड़़ी’ और ‘शिकायत निवारण’ के सबंधं मेें समाचार
पत्ररों मेें दो प््रििंट अभियान भी चलाए गए।

v) आरबीआई ओम््बड्समैन ने वर््ष 2024-25 के दौरान छात्ररों, वरिष्ठ नागरिकोों, महिलाओ ंआदि जैस विशिष्ट समहोों पर
ध््ययान केें द्रित करते हुए 47 टाउन-हॉल बैठकेें  और 243 जागरूकता कार््यक्रम आयोजित किए।

vi) ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ के अवसर पर 15 मार््च 2025 को ‘ओम््बड्समैन स््पपीक’ कार््यक्रम आयोजित किया गया,
जिसमेें जागरूकता का प्रसार करने के लिए दशे भर के आरबीआई ओम््बड्समैन ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार मेें स््थथानीय/
क्षेत्रीय मल््टटीमीडिया चैनलोों के साथ बातचीत की – जिसमेें शिकायत निवारण तंत्र, सरुक्षित डिजिटल बैैंकिग प्रथाओ ंऔर
ग्राहकोों की भूमिकाओ/ंजिम््ममेदारियोों से सबंधंित पहलओु ंको शामिल किया गया।

भावी योजना 

12. उपभोक्ता शिक्षण एव ंसरंक्षण विभाग ने उपभोक्ता सरंक्षण को बढ़़ाने और शिकायत निवारण तंत्र मेें सधुार के लिए वित्त वर््ष
2025-26 की अवधि हेत ुनिम््नलिखित लक्षष्ययों की पहचान की है:

i) 'रिज़र््व बैैंक-एकीकृत ओम््बड्समैन योजना, 2021' की समीक्षा’;

ii) ‘आरई स््तर पर शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने’ सबंधंी दिशानिर्देशोों की समीक्षा;

iii) 'मास््टर निदशे - भारतीय रिज़र््व बैैंक (विनियमित ससं््थथाओ ंके लिए आतंरिक ओम््बड्समैन) निदशे, 2023' की समीक्षा;

iv) आरई मेें शिकायत निवारण ढांचे के सबंधं मेें मास््टर निदशे जारी करना; और

v)	शिक ायत प्रबधं प्रणाली का उन््नयन।
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अध््ययाय 1 
रिज़र््व बैैंक - एकीकृत ओम््बड्समैन योजना, 2021:  

01 अप्रैल 2024 स े31 मार््च 2025 के दौरान गतिविधियाँ

रिज़र््व बैैंक - एकीकृत ओम््बड्समैन योजना (आरबी-आईओएस), 2021 ग्राहकोों की उन शिकायतोों के शीघ्र और नि:शलु््क 
निवारण के लिए एक वैकल््पपिक शिकायत निवारण (एजीआर) तंत्र प्रदान करती है, जिनका विनियमित ससं््थथाओ ं(आरई) द्वारा 
सतंोषजनक ढंग से निवारण नहीीं किया गया है या जहां आरई द्वारा शिकायतकर््तताओ ंको 30 दिन की अवधि के भीतर जवाब नहीीं 
दिया गया है।

आरबी-आईओएस, 2021 के तहत, वर््तमान मेें शिकायतोों का निवारण आरबीआई ओम््बड्समैन (ओआरबीआईओ) के 24 
कार््ययालयोों और केें द्रीकत प्राप्ति और प्रससं््करण केें द्र (सीआरपीसी) द्वारा किया जाता है। वित्त वर््ष 2023-24 मेें प्राप्त 11.75 लाख 
शिकायतोों की तलुना मेें वित्त वर््ष 2024-25 के दौरान 13.34 लाख शिकायतेें प्राप्त हुई, जो पिछले वर््ष की तलुना मेें 13.55 
प्रतिशत की वदृ्धि है। 

वित्त वर््ष 2024-25 के दौरान ओआरबीआईओ द्वारा 2.91 लाख शिकायतोों का निपटान किया गया, जिनमेें से क्रमशः 62.16 
प्रतिशत (1.81 लाख शिकायतेें) और 37.84 प्रतिशत (1.10 लाख शिकायतेें) स््ववीकार््य और अस््ववीकार््य थी। यह ध््ययान दनेे योग््य 
है कि ओआरबीआईओ द्वारा निपटाई गई 51.91 प्रतिशत स््ववीकार््य शिकायतोों का समाधान आपसी समझौते, सलुह या मध््यस््थता 
के माध््यम से किया गया। शेष स््ववीकार््य शिकायतोों को या तो भारतीय रिज़र््व बैैंक ओम््बड्समैन (आरबीआईओ) द्वारा अस््ववीकार 
कर दिया गया था या अधिनिर््णय पारित करके न््ययाय निर््णय किया गया था या शिकायतकर््तताओ ंद्वारा वापस ले लिया गया था। 

वित्त वर््ष 2024-25 मेें बैैंकोों के साथ-साथ गैर-बैैंकिग वित्तीय कंपनियोों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतोों की कुल सखं््यया मेें 'ऋण और 
अग्रिम' से सबंधंित शिकायतोों का योगदान सबसे अधिक रहा, जबकि गैर-बैैंक भगुतान प्रणाली प्रतिभागियोों के सबंधं मेें 'मोबाइल/
इलेक्ट्रॉनिक बैैंकिग' से सबंधंित शिकायतेें सबसे अधिक थी।

1.1	 तीन पूर््ववर्ती ओम््बड्समैन योजनाओ ं यथा बैैंकिग 
ओम््बड्समैन योजना (बीओएस) 2006, गैर-बैैंकिग वित्तीय 
कंपनियोों के लिए ओम््बड्समैन योजना (ओएसएनबीएफसी), 
2018 और डिजिटल लेनदनेोों के लिए ओम््बड्समैन योजना 
(ओएसडीटी), 2019 को एकीकृत करके 12 नवबंर 2021 को 
रिज़र््व बैैंक – एकीकृत ओम््बड्समैन योजना (आरबी-
आईओएस), 2021 (योजना) का शभुारभं किया गया। इस 
योजना का सचंालन रिज़र््व बैैंक के उपभोक्ता शिक्षण एव ंसरंक्षण 
विभाग (सीईपीडी) द्वारा 24 ओम््बड्समैन कार््ययालयोों के माध््यम 
से किया जा रहा है। वर््तमान मेें, यह योजना निम््नलिखित 
विनियमित ससं््थथाओ ंको कवर करती है:

i) वाणिज््ययिक बैैंकोों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंकोों, अनुसूचित
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैैंकोों, और गैर-अनुसूचित

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैैंकोों को, जिनकी  
जमा राशि पिछले वित्त वर््ष के लेखा-परीक्षित  
तुलन-पत्र की तारीख को ₹ 50 करोड़ और उसस 
अधिक है;

ii) गैर-बैैंकिग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियोों
को छोड़कर) जो (क) जमा स््ववीकार करने हेतु अधिकृत
हैैं; या (ख) पिछले वित्त वर््ष के लेखा परीक्षित तुलन-
पत्र की तारीख को ₹ 100 करोड़ और उसस अधिक
की आस््तति आकार के साथ जिसका ग्राहक इंटरफ़़ेस
है;

iii) भगुतान प्रणाली प्रतिभागी; तथा

iv)	स ाख सूचना कंपनिया।ँ

1
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शिकायतोों की प्राप्ति

1.2	  वित्त वर््ष 2023-24 मेें प्राप्त 11,75,075 शिकायतोों की 
तलुना मेें वित्त वर््ष 2024-25 के दौरान 13,34,244 शिकायतेें 
प्राप्त हुई,ं जो पिछले वर््ष की तलुना मेें 13.55 प्रतिशत की वदृ्धि 
है। पिछले तीन वर््ष के दौरान आरबी-आईओएस, 2021 के 
तहत प्राप्त शिकायतोों की कुल सखं््यया से सबंधंित विवरण नीचे 
तालिका 1.1 मेें दिया गया हैैं:

1.3	स ीआरपीसी2 मेें प्राप्त शिकायतेें वित्त वर््ष 2023-24 मेें 
7,66,957 शिकायतोों से (18.83 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर््ष 
2024-25 मेें 9,11,384 शिकायतेें हो गई,ं जबकि 
ओआरबीआईओ (सीआरपीसी से सौौंपी गई शिकायतोों सहित) 
मेें प्राप्त शिकायतेें वित्त वर््ष 2023-24 मेें 2,93,924 से 0.82 
प्रतिशत बढ़कर वित्त वर््ष 2024-25 मेें 2,96,321 हो गई ं। इसक 

अतिरिक्त, वित्त वर््ष 2023-24 की 2,40,720 शिकायतोों की 
तलुना मेें वित्त वर््ष 2024-25 के दौरान सीएमएस पोर््टल पर 
2,45,459 शिकायतेें अस््ववीकार््य के रूप मेें स््वतः बदं कर दी 
गई। निम््नलिखित कारणोों से शिकायतेें स््वतः बदं कर दी गई:ं 

i) प्रथम उपाय के रूप मेें शिकायतेें;

ii) न््ययायाधीन शिकायतेें;

iii) डुप््ललिकट शिकायतेें;

iv)	विनियमि त ससं््थथा के कर््मचारी-नियोक्ता सबंधं से 
सबंधंित शिकायतेें; तथा 

v)	शिक ायतेें उचित रूप से प्रस््ततुत नहीीं की गई। 

राज््योों / केें द्र शासित प्रदेशोों मेें शिकायतोों का भौगोलिक 
प्रसरण 

1.4	 जैसा कि परिशिष्ट 1.1 मेें विस््ततृत रूप से बताया गया है, 
वित्त वर््ष 2024-25 के दौरान प्रति लाख खातोों (जमा और 
क्रेडि ट) पर प्राप्त शिकायतोों के मामल मेें ओआरबीआईओ मेें 
प्राप्त शिकायतोों मेें चडंीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल््लली, 
गजुरात, महाराष्टट्र और राजस््थथान जैस राज््य / केें द्र शासित 
प्रदशे शीर््ष पांच योगदानकर््तता थे, जबकि मिजोरम, नागालैैंड, 
लद्दाख, मणिपरु और मेघालय जैस राज््य / केें द्र शासित प्रदशे 
सबसे कम योगदानकर््तता थे। 

1.5	य ह भी दखेा गया कि अखिल भारतीय स््तर पर प्रति 
लाख खातोों पर प्राप्त शिकायतेें वित्त वर््ष 2023-24 मेें 8.9 
शिकायतोों से घटकर वित्त वर््ष 2024-25 मेें 7.7 शिकायतेें हो 
गई हैैं। 

ओआरबीआईओ मेें शिकायतेें प्राप्त होन ेका माध््यम 

1.6	 ओआरबीआईओ मेें शिकायतेें सीआरपीसी या शिकायत 
प्रबधं प्रणाली (सीएमएस) पोर््टल के माध््यम से प्राप्त हुई ं। 
सीएमएस पोर््टल से प्राप्त शिकायतेें स््वचालित रूप से 
ओआरबीआईओ को आवटंित कर दी गई,ं जबकि सीआरपीसी 
ई-मेल या भौतिक माध््यम से प्राप्त कार््रवाई योग््य शिकायतोों को 
प्रारभंिक जांच के बाद ओआरबीआईओ को सौौंप दिया गया। 
वित्त वर््ष 2024-25 मेें ओआरबीआईओ मेें प्राप्त 91.22 प्रतिशत 
शिकायतेें सीएमएस पोर््टल या ईमेल का उपयोग करके डिजिटल 
मोड के माध््यम से दर््ज की गई,ं जबकि पिछले वर््ष यह सखं््यया 

1	 सीईपीसी से सबंधंित शिकायतोों की सखं््यया शामिल नहीीं की गई है। 
2	 सीआरपीसी मेें प्राप्ति, निपटान और लंबित स््थथिति इस रिपोर््ट  के अध््ययाय 2 मेें दी गई है।

तालिका 1.1: आरबी-आईओएस के तहत 
शिकायतोों की कुल प्राप्ति

विवरण वित्त वर््ष 
2022-23

वित्त वर््ष   
2023-24

वित्त वर््ष 
2024-25

सीआरपीसी मेें शिकायतोों का प्रवाह

सीआरपीसी मेें प्राप्त शिकायतेें (ए) 5,89,504 7,66,957 9,11,384 

(ए) मेें से, ओआरबीआईओ को सौौंपी 
गई (बी)

1,11,574 1,14,663 1,08,331 

(ए) मेें से, सीईपीसी को सौौंपी गई 
(सी)

9,076 11,863 10,589 

(ए) मेें से, सीआरपीसी द्वारा निपटाई 
गई (डी)

4,68,270 6,31,373 7,76,336 

अगले वर््ष के लिए आगे बढ़़ाई गई 
(ई=ए-बी-सी-डी)

584 9,058 16,128 

सीएमएस पोर््टल मेें शिकायतोों को 
अस््ववीकार््य मानते हुए स््वतः बदं 
कर दिया गया (एफ) 

1,77,624 2,40,720 2,45,459

वर््ष के दौरान ओआरबीआईओ मेें प्राप्त शिकायतेें 

सीआरपीसी द्वारा सौौंपी गई शिकायतेें 
(जी) 

1,11,574 1,14,663 1,08,331 

सीएमएस के माध््यम से प्राप्त 
शिकायतेें (एच) 

1,23,116 1,79,261 1,87,990 

ओआरबीआईओ द्वारा प्राप्त कुल 
शिकायतेें (आई=जी+एच)

2,34,690 2,93,924 2,96,321 

आरबी-आईओएस के तहत प्राप्त 
कुल शिकायते1 (डी+ई+एफ+आई)

8,81,168 11,75,075 13,34,244 

अध््ययाय 1
आरबी-आईओएस, 2021: वित्तीय वर््ष 2024-25 के दौरान गतिविधियाँ
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ओम््बड्समैन योजना की  
वार््षषिक रिपोर््ट  2024-25

88.77 प्रतिशत थी। विगत तीन वर््ष के दौरान विभिन्‍न माध््यमोों 
से प्राप्त होने वाली शिकायतोों का विवरण परिशिष्ट 1.2 मेें दिया 
गया है और इसे चार््ट 1.1 मेें दर््शशाया गया है।

1.7	वित्तीय  वर््ष 2024-25 के दौरान ओआरबीआईओ मेें 
शिकायतोों की विनियमित ससं््थथा (आरई) समह-वार प्राप्ति को 
चार््ट 1.2 मेें दर््शशाया गया है। 

ओआरबीआईओ मेें जनसखं््यया समहूवार शिकायतोों की 
प्राप्ति 

1.8	वित्त  वर््ष 2024-25 मेें, ओआरबीआईओ मेें अधिकांश 
शिकायतेें महानगरीय केें द्ररों (45.86 प्रतिशत) से प्राप्त हुई, इसक 
बाद शहरी (25.64 प्रतिशत), अर््ध शहरी (18.46 प्रतिशत) 
और ग्रामीण क्षेत्ररों (10.04 प्रतिशत) का स््थथान रहा। विगत तीन 

चार््ट 1.1: विगत तीन वर््ष के दौरान शिकायतेें प्राप्‍त होन ेके माध्‍यम

चार््ट 1.2: विनियमित ससं््थथा समहू अनसुार शिकायतोों की प्राप्ति का माध््यम  
(अप्रैल 2024-मार््च 2025)
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वर््ष के दौरान शिकायतोों की जनसखं््यया समह-वार प्राप्ति को चार््ट 

1.3 मेें दर््शशाया गया है।

शिकायतकर््तता प्रकार अनसुार शिकायतोों की प्राप्ति

1.9	वित्त  वर््ष 2024-25 मेें ओआरबीआईओ मेें प्राप्त कुल 

शिकायतोों मेें व््यक्तियोों की ओर से प्राप्त शिकायतोों की हिस््ससेदारी 

87.19 प्रतिशत पर सबसे अधिक रही। हालाकँि, व््यक्तियोों से 
प्राप्त शिकायतोों की सखं््यया वित्त वर््ष 2023-24 मेें 2,56,527 से 
केवल 0.72 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर््ष 2024-25 मेें 2,58,365 
हो गई। वर््ष-दर-वर््ष हिस््ससेदारी और प्रतिशत परिवर््तन के साथ, 
वित्त वर््ष 2024-25 मेें ओआरबीआईओ मेें शिकायतोों की 
शिकायतकर््तता प्रकार-वार प्राप्ति, चार््ट 1.4 मेें दर््शशाया गया है। 

चार््ट 1.3: ओआरबीआईओ मेें जनसखं््‍यया समहूवार शिकायतोों की प्राप्ति 

चार््ट 1.4: शिकायतकर््तताओ ंके प्रकार अनसुार शिकायतोों की हिस््ससेदारी 
(अप्रैल 2024-मार््च 2025)

पिछले वर््ष की तुलना मेें प्रतिशत परिवर््तन 
(2024-25 बनाम 2023-24)
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3,084 (1.04%)

2,554 (0.86%)
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6,785 (2.29%)

2,58,365 (87.19%)

Others

Public Sector Undertaking

Government Department
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Trust

Limited Company

Partnership

Individual – Business /
Proprietorship

Individual

Total Complaints received = 2,96,321  
-1.50%

0.95%

0.47%

-12.79%

10.84%

7.06%

1.98%

-1.21%

0.72%

ग्रामीणअर््धशहरीशहरी

कुल शिकायतेें*

महानगर

व्‍यक्तिगत 
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भागीदारी

लिमिटेड कम्‍पनी

न््‍ययास

एसोसिएशन

सरकारी विभाग

सार््वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अन्‍य

कुल प्राप्त शिकायतेें

अध््ययाय 1
आरबी-आईओएस, 2021: वित्तीय वर््ष 2024-25 के दौरान गतिविधियाँ
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ओम््बड्समैन योजना की  
वार््षषिक रिपोर््ट  2024-25

1.10	पि छले तीन वर््ष के दौरान ओआरबीआईओ मेें शिकायतोों 

की शिकायतकर््तता-वार प्राप्ति का विवरण परिशिष्ट 1.3 मेें दिया 

गया है। 

विनियमित ससं््थथा समहू अनसुार शिकायतोों की प्राप्ति 

1.11	वित्त  वर््ष 2024-25 के दौरान बैैंकोों के विरुद्ध शिकायतोों 

का सबसे बड़़ा हिस््ससा (2,41,601 शिकायतेें) था, जो 

ओआरबीआईओ द्वारा प्राप्त शिकायतोों का 81.53 प्रतिशत था, 

इसक बाद एनबीएफसी (43,864 शिकायतेें) का स््थथान था, 

जिसकी हिस््ससेदारी प्राप्त शिकायतोों का 14.80 प्रतिशत थी। 

पिछले तीन वर््ष के दौरान कुल शिकायतोों मेें आरई के प्रत््ययेक 

समह की हिस््ससेदारी चार््ट 1.5 मेें दर््शशाई गई है और उनका 

विवरण परिशिष्ट 1.4 मेें दिया गया है। 

1.12	बै ैंकोों मेें, निजी क्षेत्र के बैैंकोों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतोों की 

हिस््ससेदारी सबसे अधिक थी और यह वित्त वर््ष 2023-24 के 

34.39 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर््ष 2024-25 मेें 37.53 

प्रतिशत हो गई। हालांकि, सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंकोों के खिलाफ 

प्राप्त शिकायतोों की हिस््ससेदारी, जो वित्त वर््ष 2023-24 के सबसे 

अधिक थी, वित्त वर््ष 2023-24 मेें 38.32 प्रतिशत से घटकर 

वित्त वर््ष 2024-25 मेें 34.80 प्रतिशत हो गई । लघ ुवित्त बैैंकोों 
के विरुद्ध शिकायतोों मेें वर््ष-दर-वर््ष उल््ललेखनीय वदृ्धि हुई तथा 
इसमेें 42.00% की वदृ्धि हुई। वित्त वर््ष 2024-25 मेें कुल 
शिकायतोों मेें आरई के प्रत््ययेक समह की हिस््ससेदारी और वर््ष-दर-
वर््ष वदृ्धि नीचे चार््ट 1.6 मेें दर््शशाई गई है। 

शिकायतोों की वर््गवार प्राप्ति 

1.13 	वित्त वर््ष 2024-25 मेें, शीर््ष  पांच वर्गगों जिसमेें (i) ऋण 
और अग्रिम, (ii) क्रेडि ट कार््ड , (iii) मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक 
बैैंकिग, (iv) जमा खाते, और (v) एटीएम/डेबिट कार््ड  के लिए 
प्राप्त शिकायतेें शामिल थीीं, जिनकी हिस््ससेदारी ओआरबीआईओ 
मेें प्राप्त कुल शिकायतोों की 86.20 प्रतिशत थी। वित्त वर््ष 
2024-25 मेें ऋण और अग्रिम से संबंधित शिकायतेें सबसे 
अधिक रही जो कि 29.25 प्रतिशत थी । क्रेडि ट कार््ड  से 
संबंधित शिकायतोों मेें 20.04 प्रतिशत की वदृ्धि हुई और जो 
शिकायतोों मेें दूसरी सबसे बड़ी योगदानकर््तता  थी। हालांकि, यह 
ध््ययान देने योग््य बात है कि मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैैंकिग से 
संबंधित शिकायतोों मेें वर््ष-दर-वर््ष 12.74 प्रतिशत की कमी 
आई है। वित्तीय वर््ष 2024-25 मेें प्रत््ययेक वर््ग  मेें कुल शिकायतोों 
मेें प्रत््ययेक वर््ग  की हिस््ससेदारी और वर््ष-दर-वर््ष परिवर््तन  
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चार््ट 1.5: विनियमित ससं््थथा समहू अनसुार शिकायतोों की हिस््ससेदारी 
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नीचे चार््ट 1.7 मेें दर््शशाया गया है और शिकायतोों का आरई 
समह-वार विवरण परिशिष्ट 1.5 मेें दिया गया है। 

1.14 ओम््बड्समैन फ्रेम वर््क  के अतंर््गत पिछले तीन वर््ष के 
दौरान शिकायतोों की वर््गवार प्राप्ति का विवरण परिशिष्ट 1.6 मेें 
प्रदर््शशित किया गया है। 

शिकायतोों का निपटान

1.15	 ओआरबीआईओ ने वर््ष के दौरान 93.07 प्रतिशत की 
निपटान दर बनाए रखते हुए कुल 2,90,567 शिकायतोों का 
निपटान किया। पिछले तीन वर््ष के दौरान ओआरबीआईओ मेें 
शिकायतोों के निपटान की स््थथिति तालिका 1.2 मेें दी गई है। 

चार््ट 1.7: शिकायतोों के प्रत््ययेक वर््ग की हिस््ससेदारी 
(अप्रैल 2024-मार््च 2025)

पिछले वर््ष की तुलना मेें प्रतिशत परिवर््तन 
(2024-25 बनाम 2023-24)

चार््ट 1.6: विनियमित ससं््थथा समहू अनसुार शिकायतोों की हिस््ससेदारी 
(अप्रैल 2024-मार््च 2025)

पिछले वर््ष की तुलना मेें प्रतिशत परिवर््तन 
(2024-25 बनाम 2023-24)
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अध््ययाय 1
आरबी-आईओएस, 2021: वित्तीय वर््ष 2024-25 के दौरान गतिविधियाँ
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ओम््बड्समैन योजना की  
वार््षषिक रिपोर््ट  2024-25

1.16	शिक ायत प्राप्त होने पर, यह आकलन करने के लिए 
उसकी जाचँ की जाती है कि वह स््ववीकार््य है या अस््ववीकार््य। यदि 
शिकायत आरबी-आईओएस, 2021 के खंड 10 मेें निर््ददिष्ट 
आधारोों के अतंर््गत आती है, तो शिकायतोों को अस््ववीकार््य 
मानकर निपटान कर दिया जाता है। शेष शिकायतोों को स््ववीकार््य 
माना जाता है। आरबीआई ओम््बड्समैन, स््ववीकार््य शिकायतोों के 
समाधान को निपटान (सवुिधा, सलुह या मध््यस््थता) के माध््यम 
से करने का प्रयास करते हैैं। इसक अलावा आरबीआई 
ओम््बड्समैन विनियमित ससं््थथा को विशिष्ट कार््यनिष््पपादन का 
निर्देश दतेे हुए एक निर््णय पारित कर सकता है या यदि यह पाया 
जाता है कि विनियमित ससं््थथा ने प्रचलित मानदडंोों और तरीकोों 
का पालन किया है, तो शिकायत को अस््ववीकार कर सकता है। 
शिकायत का परिणाम शिकायतकर््तता और विनियमित ससं््थथा 
दोनोों को सूचित किया जाता है। 

1.17	 आरबी-आईओएस, 2021 के तहत पिछले तीन वर््ष मेें 
शिकायतोों का स््ववीकार््य या अस््ववीकार््य के रूप मेें निपटान 
तालिका 1.3 मेें दिखाया गया है और प्रवतृ्ति चार््ट 1.8 मेें दर््शशाई 
गई है। 

शिकायतोों को अस््ववीकार््य खंड के तहत बदं करन ेके कारण 

1.18	वित्त  वर््ष 2024-25 के दौरान, ओआरबीआईओ मेें 

1,09,946 शिकायतेें अस््ववीकार््य शिकायतोों के रूप मेें बदं कर 

दी गई ं। इनमेें से 33.01 प्रतिशत (36,289 शिकायतेें) शिकायतेें 

प्रथम शिकायत उपाय के रूप मेें (एफआरसी) बदं कर दी गई,ं 

18.85 प्रतिशत (20,721 शिकायतेें) ओआरबीआईओ मेें पहले 

से निपटाए जाने के कारण बदं कर दी गई,ं तथा 13.32 प्रतिशत 

(14,642 शिकायतेें) इसलिए बदं कर दी गई ं क््योोंकि पूरी 

जानकारी उपलब््ध नहीीं कराई गई थी। एफआरसी वे शिकायतेें 

हैैं जो शिकायतकर््तता द्वारा पहले सबंधंित आरई से सपंर््क  किए 

चार््ट 1.8: ओआरबीआईओ द्वारा शिकायतोों के  
निपटान की प्रवृत्ति

तालिका 1.2: ओआरबीआईओ मेें निपटान और लबंित मामलोों की स््थथिति

शिकायतोों की सखं््यया 2022-23 
(अप्रैल-मार््च)

2023-24 
(अप्रैल-मार््च)

2024-25 
(अप्रैल-मार््च)

वर््ष के दौरान प्राप्‍त 2,34,690 2,93,924 2,96,321 

विगत वर््ष से आगे लायी गई 6,447 4,938 14,667 

वर््ष के प्रारभं से पूर््व ईमेल द्वारा/सीईपीसी से प्राप्त शिकायतेें, लेकिन वर््ष के प्रारभं मेें या 
उसक बाद ओआरबीआईओ को पजंीकृत/सौौंपी गई शिकायतेें

4,254 160 1,216 

वर््ष के दौरान सचंलित शिकायतेें 2,45,391 2,99,022 3,12,204 

वर््ष के दौरान निपटाई गई शिकायतेें 2,40,453 2,84,355 2,90,567 

निपटान की दर (%) 97.99% 95.10% 93.07%

तालिका 1.3: ओआरबीआईओ मेें शिकायतोों के  
निपटान की प्रकृति

आरबी-आईओएस, 2021 के 
अतंर््गत शिकायतोों का निपटान

2022-23 
(अप्रैल-
मार््च)

2023-24 
(अप्रैल-
मार््च)

2024-25 
(अप्रैल-
मार््च)

स््ववीकार््य शिकायतेें 1,72,568 
71.77%

1,92,886 
67.83%

1,80,621 
62.16%

अस््ववीकार््य शिकायतेें 67,885 
28.23%

91,469 
32.17%

109,946 
37.84%

निपटाई गई कुल शिकायतेें 2,40,453 2,84,355 2,90,567

 

71.77%
67.83%

62.16%

28.23%
32.17%

37.84%

2022-23
(Apr-Mar)

2023-24
(Apr-Mar)

2024-25
(Apr-Mar)

Maintainable Complaints

Non-maintainable complaints

(अप्रैल-मार््च) (अप्रैल-मार््च) (अप्रैल-मार््च)
स््ववीकार््य शिकायतेें
अस््ववीकार््य शिकायतेें
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बिना ओआरबीआईओ को प्राप्त होती हैैं। ये शिकायतेें सबंधंित 
आरई को उनके स््तर पर निवारण हेत ु भेजी जाती हैैं। 
शिकायतकर््तताओ ंको समापन पत्ररों के माध््यम से सूचित किया 
जाता है कि यदि 30 दिन के भीतर आरई से कोई जवाब नहीीं 
मिलता है या आरई से प्राप्त उत्तर सतंोषजनक नहीीं है, तो वे 
आरबी-आईओएस, 2021 के तहत फिर से शिकायत दर््ज करा 
सकते हैैं। 

1.19	वित्त  वर््ष 2024-25 के दौरान ओआरबीआईओ मेें 
शिकायतोों को अस््ववीकार््य शिकायतोों के रूप मेें बदं करने के 
कारणोों को चार््ट 1.9 मेें दर््शशाया गया है। 

1.20	पि छले तीन वित्त वर््ष के दौरान ओआरबीआईओ मेें 
शिकायतोों को अस््ववीकार््य शिकायतोों के रूप मेें बदं करने के 
कारण परिशिष्ट 1.7 मेें दिए गए हैैं। 

स््ववीकार््य शिकायतोों के निपटान का तरीका 

1.21	वित्त  वर््ष 2024-25 के दौरान ओआरबीआईओ द्वारा 
निपटाई गई 2,90,567 शिकायतोों मेें से 62.16 प्रतिशत 
(1,80,621 शिकायतेें) स््ववीकार््य शिकायतोों के रूप मेें निपटाई 
गई ं। इन स््ववीकार््य शिकायतोों मेें से 93,752 शिकायतेें (51.91 
प्रतिशत) आपसी समझौते, सलुह या मध््यस््थता के माध््यम से 
शिकायतकर््तता के पक्ष मेें हल की गई;ं 78,323 (43.36 प्रतिशत) 
शिकायतेें आरबीआई ओम््बड्समैन द्वारा खारिज कर दी गई;ं 

8,510 (4.71 प्रतिशत) शिकायतेें शिकायतकर््तताओ ंद्वारा वापस 

ले ली गई;ं और 36 शिकायतोों का निपटान अधिनिर््णय पारित 

करके किया गया। 

1.22	वित्त  वर््ष 2024-25 मेें स््ववीकार््य शिकायतोों के निपटान 

के तरीकोों को चार््ट 1.10 मेें दर््शशाया गया है और पिछले तीन वर््ष 

के लिए परिशिष्ट 1.8 मेें दिया गया है। 

चार््ट 1.10: ओआरबीआईओ द्वारा स््ववीकार््य  
शिकायतोों के निपटान के तरीके

(अप्रैल 2024-मार््च 2025)

 चार््ट 1.9: अस््ववीकार््य शिकायतोों के रूप मेें बदं करन ेके कारण 
(अप्रैल 2024-मार््च 2025)

 
4,949 (4.50%)

1,459 (1.33%)

1,970 (1.79%)

4,155 (3.78%)

4,523 (4.11%)

5,292 (4.81%)

6,572 (5.98%)

9,374 (8.53%)

14,642 (13.32%)

20,721 (18.85%)

36,289 (33.01%)

Others

Complaint beyond the time limit specified

Not represented properly

Subjudice Complaint -  Pending before Court / Other forum

Service not within the regulatory purview of the Reserve Bank

RE acted under orders of LEA

Addressed to other authorities

Commercial Judgement of the entity

Complete information not provided

Complaint pending or already dealt with at the ORBIOs

First Resort Complaint

Total non-maintainable complaints = 1,09,946

 

By Mutual 
Settlement/ 
Agreement, 

51.91%Disposal by 
Award, 
0.02%

Maintainable 
Complaints 
Rejected, 
43.36%

Maintainable 
Complaints 
Withdrawn, 

4.71%

Total maintainable complaints 
disposed = 1,80,621

कुल अस््ववीकार््य शिकायतेें  

स््ववीकार््य शिकायतेें  
जो वापस ली गई, 

4.71%

स््ववीकार््य शिकायतेें 
अस््ववीकत, 
43.36% आपसी निपटार/े

समझौते से, 
51.91%अधिनिर््णय द्वारा 

निपटान, 0.02%
निपटाई गई कुल स््ववीकार््य 

शिकायतेें= 1,80,621

प्रथम उपाय के रूप मेें शिकायत

ओआरबीआईओ ंमेें लंबित या पहले से निपटाई जा चकुी शिकायत

पूर््ण जानकारी प्रदान नहीीं की गई

ससं््थथा का वाणिज््ययिक निर््णय

अन््य प्राधिकारियोों को सबंधंित

आरई ने एलईए के आदशे के तहत काम किया

सेवा रिज़र््व बैैंक के विनियामक दायर ेमेें नहीीं

निर््णयाधीन शिकायत - न््ययायालय/अन््य मंच के समक्ष लंबित

उचित रूप से प्रस््ततुत नहीीं की गई

निर््धधारित समय सीमा के बाद शिकायत

अन््य

अध््ययाय 1
आरबी-आईओएस, 2021: वित्तीय वर््ष 2024-25 के दौरान गतिविधियाँ
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ओम््बड्समैन योजना की  
वार््षषिक रिपोर््ट  2024-25
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Public Sector Banks Private Sector Banks Foreign Banks Small Finance Banks Payments Banks

Conversion Ratio 2022-23 Conversion Ratio 2023-24 Conversion Ratio 2024-25

चार््ट 1.12: शिकायत सपंरिवर््तन अनपुात 

अपील

1.23	 आरबी-आईओएस, 2021, योजना के अपील योग््य 
खंडोों के तहत बदं की गई शिकायतोों के लिए शिकायतकर््तता के 
साथ-साथ आरई के लिए एक अपीलीय तंत्र का प्रावधान करती 
है। सीईपीडी के प्रभारी कार््यपालक निदशेक को अपीलीय 
प्राधिकारी के रूप मेें नामित किया गया है। वित्त वर््ष 2024-25 
के दौरान 104 अपीलेें प्राप्त हुई,ं जिनमेें से 98 अपीलेें 
शिकायतकर््तताओ ंसे और छ््ह अपीलेें आरई से प्राप्त हुई ं। कुल 
53 अपीलोों (वित्त वर््ष 2023-24 की लंबित अपीलोों सहित) का 
निपटान किया गया। आरबी-आईओएस, 2021 के अतंर््गत 
अपीलोों के निपटान का पैटर््न चार््ट 1.11 मेें दर््शशाया गया है।

1.24	 पूर््ववर्ती ओम््बड्समैन योजनाओ ं और आरबी-
आईओएस, 2021 के तहत अपीलोों की प्राप्ति और निपटान 
परिशिष्ट 1.9 मेें दिया गया है।

शिकायत सचंलित करन ेकी लागत

1.25	वित्त  वर््ष 2024-25 मेें, ओआरबीआईओ मेें एक 
शिकायत के सचंलन की औसत लागत वित्त वर््ष 2023-24 के 
दौरान प्रति शिकायत ₹1,732 से घटकर ₹1,582 प्रति 
शिकायत हो गई। 

बैैंक समहू-वार शिकायत सपंरिवर््तन अनपुात 

1.26	शिक ायत सपंरिवर््तन अनपुात किसी बैैंक के विरुद्ध 
ओआरबीआईओ मेें प्राप्त शिकायतोों और उस बैैंक द्वारा अपने 

चार््ट 1.11: अपीलोों के निपटान का पैटर््न  
(अप्रैल 2024- मार््च 2025)

 

Appeals disposed 
in favour of 

complainant, 13

Appeals 
disposed in 

favour of 
REs, 3

Appeals 
withdrawn / 

Resolved, 22

Appeals where 
decision of 
RBIO was 
upheld, 15

Total Appeals disposed = 53

ग्राहकोों से प्राप्त शिकायतोों की कुल सखं््यया के अनपुात को दर््शशाता 

है। जैसा कि नीचे चार््ट 1.12 मेें दिखाया गया है, लघ ुवित्त बैैंक 

समह को छोड़कर सभी प्रमखु बैैंक समहोों मेें वित्त वर््ष 2023-24 

की तलुना मेें वित्त वर््ष 2024-25 मेें सपंरिवर््तन दरोों मेें कमी 

दखेी गई है।

अपील जहां 
आरबीआईओ के 

निर््णय को बरकरार 
रखा गया, 15

शिकायतकर््तता के 
पक्ष मेें अपील का 

निपटान, 13

वापस ली गई / 
समाधान की गई 

अपीलेें, 22

आरई के पक्ष मेें 
अपील का 
निपटान, 3

निपटाई गई कुल अपीलेें  = 53

सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंक निजी क्षेत्र के बैैंक विदशेी बैैंक लघ ुवित्त बैैंक भगुतान बैैंक
सपंरिवर््तन अनपुात 2022-23 सपंरिवर््तन अनपुात 2023-24 सपंरिवर््तन अनपुात 2024-25



अध््ययाय 2
केें द्रीकृत प्राप्ति और प्रससं््करण केें द्र

रिज़र््व बैैंक ने नवबंर 2021 मेें आरबी-आईओएस, 2021 के रोलआउट के साथ चडंीगढ़ मेें एक केें द्रीकत प्राप्ति और प्रससं््करण 
केें द्र (सीआरपीसी) की स््थथापना की, जिसका उद्देश््य शिकायत प्रबधं प्रणाली (सीएमएस) पोर््टल मेें सभी भौतिक और ईमेल 
शिकायतोों को डिजिटलीकरण और प्रारभंिक प्रससं््करण के लिए प्राप्त करना था। 

वित्त वर््ष 2024-25 मेें, सीआरपीसी मेें 9.11 लाख शिकायतेें प्राप्त हुई और 9.04 लाख शिकायतोों (पिछले वर््ष से आगे लाई गई 
शिकायतोों सहित) का निपटान किया गया। इनमेें से 1.20 लाख शिकायतेें ओआरबीआईओ / सीईपीसी को सौौंपी गई,ं जबकि शेष 
7.84 लाख शिकायतोों को सीआरपीसी मेें गैर-शिकायत / अस््ववीकार््य शिकायतोों के रूप मेें बदं कर दिया गया। सीआरपीसी मेें बदं 
की गई अधिकांश शिकायतेें प्रथम उपाय शिकायत के रूप मेें (एफआरसी) बदं की गई ं।

ग्राहकोों को आरबी-आईओएस, 2021 के सबंधं मेें जानकारी प्रदान करने, शिकायत दर््ज करने की व््यवस््थथा, और रिज़र््व बैैंक के 
साथ पहले से दर््ज शिकायतोों की स््थथिति के बार ेमेें जानकारी प्रदान करने के लिए सीआरपीसी मेें टोल फ्री सवुिधा के साथ एक 
सपंर््क  केें द्र (सीसी) भी है। कॉल की बढ़ती सखं््यया को दखेते हुए, जनवरी 2025 से सीसी की सेवाओ ंको सप्ताह मेें छह दिन तक 
बढ़़ा दिया गया है। 

सीआरपीसी मेें शिकायतोों की प्राप्ति 

2.1	स ीआरपीसी मेें शिकायतोों मेें लगातार वदृ्धि जारी रही, 
वित्त वर््ष 2024-25 के दौरान 9,11,384 शिकायतेें प्राप्त हुई,ं 
जो पिछले वर््ष की तलुना मेें 18.83 प्रतिशत अधिक थीीं। वर््ष के 
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दौरान सीआरपीसी मेें 9,04,314 शिकायतोों (पिछले वर््ष से 

आगे लाई गई शिकायतोों सहित) का निपटान किया गया। 

सीआरपीसी मेें प्राप्ति, निपटान और लंबित मामलोों की स््थथिति 

तालिका 2.1 मेें दी गई है।

तालिका 2.1: सीआरपीसी मेें प्राप्ति, निपटान और लबंित मामलोों की स््थथिति

विवरण वित्त वर््ष 
2022-23

वित्त वर््ष 
2023-24

वित्त वर््ष 
2024-25

अवधि के दौरान सीआरपीसी मेें प्राप्त (ए) 5,89,504 7,66,957 9,11,384
पिछले वर््ष से आगे लाया गया (बी) 5,867 584 9,058
ओआरबीआईओ को सौौंपी गई
(ए) मेें से 1,11,574 1,14,663 1,08,331
(बी) मेें से 1,239 77 1,118
ओआरबीआईओ को सौौंपी गई कुल शिकायतेें (सी) 1,12,813 1,14,740 1,09,449
सीईपीसी को सौौंपी गई
(ए) मेें से 9,076 11,863 10,589
(बी) मेें से 95 4 100
सीईपीसी को सौौंपी गई कुल शिकायतेें (डी) 9,171 11,867 10,689
सीआरपीसी मेें बदं की गई 
(ए) मेें से 4,68,270 6,31,373 7,76,336
(बी) मेें से 4,533 503 7,840
सीआरपीसी मेें बदं की गई कुल शिकायतेें (ई) 4,72,803 6,31,876 7,84,176
अवधि के दौरान निपटाई गई कुल शिकायतेें (एफ=सी+डी+ई) 5,94,787 7,58,483 9,04,314
निपटान की दर [एफ/(ए+बी)] 99.90% 98.82% 98.25%
अगले वर््ष के लिए आगे बढ़़ाया गया (ए+बी-एफ) 584 9,058 16,128*

* चूकंि निपटान कर दिया गया है।
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2.2	 वर््ष के दौरान, सीआरपीसी मेें 7,84,176 शिकायतेें 

(पिछले वर््ष से आगे लाई गई शिकायतोों सहित) गैर-शिकायत 

या अस््ववीकार््य शिकायतोों के रूप मेें बंद कर दी गई।ं इसक 

अतिरिक्त, 1,20,138 शिकायतेें (पिछले वर््ष से आगे लाई गई 

शिकायतोों सहित) को आगे के निवारण के लिए ओरबीआईओ 

और सीईपीसी को सौौंपा गया, जैसा कि चार््ट 2.1 मेें दर््शशाया 

गया है। 

सीआरपीसी मेें शिकायतेें प्राप्त होने का माध््यम

2.3	स ीआरपीसी मेें शिकायतेें ई-मेल, भौतिक पत्र या 

सीपीग्राम््स3 के माध््यम से प्राप्त होती हैैं। वित्त वर््ष 2024-25 के 

दौरान सीआरपीसी मेें प्राप्त 93.18 प्रतिशत शिकायतेें ईमेल के 

माध््यम से प्राप्त हुई।ं पिछले कुछ वर्षषों मेें सीआरपीसी मेें ईमेल 

के माध््यम से प्राप्त होने वाली शिकायतोों की संख््यया मेें लगातार 

वदृ्धि हो रही है, जबकि भौतिक पत्ररों की संख््यया मेें कमी आ  
रही है। 

2.4	पि छले तीन वर््ष मेें सीआरपीसी मेें विभिन््न माध््यमोों से 
प्राप्त शिकायतोों की तुलनात््मक स््थथिति नीचे चार््ट 2.2 मेें दी 
गई है और विवरण परिशिष्ट 2.1 मेें दिया गया है। 

सीआरपीसी मेें शिकायतोों का निपटान

2.5	वित्त  वर््ष 2024-25 के दौरान कुल 7,84,176 
शिकायतोों को (सीआरपीसी मेें प्रसंस््ककृ त शिकायतोों का 85.20 
प्रतिशत) अस््ववीकार््य शिकायतोों के रूप मेें बंद कर दिया गया। 
ऐसी शिकायत जो आरबी-आईओएस, 2021 के निर््ददिष्ट खंडोों 
मेें शिकायतोों के आधार के अंतर््गत नहीीं आती है, उन््हेें 
“अस््ववीकार््य शिकायतोों” के रूप मेें वर्गीकत किया जाता है। 
सीआरपीसी मेें बंद की गई ऐसी शिकायतोों की श्रेणियां नीचे 
बॉक््स 2.1 मेें दी गई हैैं: 

चार््ट 2.1: सीआरपीसी मेें शिकायतोों का प्रवाह  
(अप्रैल 2024 - मार््च 2025)

3	 01 जनवरी, 2025 से सीपीग्राम््स शिकायतोों का निपटान अब आरबीआईओएस के बाहर किया जा रहा है।

चार््ट 2.2: सीआरपीसी मेें शिकायतेें प्राप्त होन ेका माध््यम

 

88
.1

2%

9.
97

%

1.
91

%

90
.3

0%

7.
68

%

2.
02

%

93
.1

8%

5.
78

%

1.
04

%

Email Physical Letter CPGRAMS
2022-23 2023-24 2024-25

ईमेल भौतिक पत्र सीपीग्राम््स

ईमेल 
857,943

सीपीग्राम््स 
9,497

भौतिक पत्र 
53,002

सीअारपीसी 
920,442

सीअारपीसी मेें कारवाई की गई 
784,176

सीईपीसी को अग्रेषित किया गया 
10,689

लंबित 
16,128

ओआरबीआईओ को अग्रेषित किया गया 
109,449
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चार््ट 2.3: सीआरपीसी मेें निपटान का कारण 
(अप्रैल 2024 - मार््च 2025)

2.6	वित्त  वर््ष 2024-25 के दौरान सीआरपीसी मेें बंद की 
गई 7,84,176 शिकायतोों मेें से 47.34 प्रतिशत शिकायतोों  
को प्रथम उपाय शिकायत के रूप मेें होने के कारण बंद कर 
दिया गया, जबकि 27.57 प्रतिशत शिकायतेें अन््य 

बॉक््स 2.1: सीआरपीसी मेें अस््ववीकार््य शिकायतेें
आ रब  ी - आ ई ओ ए स , 
2021 का समापन खंड

अस््ववीकार करन ेका आधार

10(1)(ग) ऐसी शिकायतेें जो सीधे ओम््बड्समैन को नहीीं, बल््ककि अन््य प्राधिकारियोों को संबोधित हैैं। 
10(1)(घ) किसी विनियमित ससं््‍थथा के प्रबधंन या अधिकारियोों के विरुद्ध सामान््य शिकायतेें
10(1)(च) सेवा जो रिज़र््व बैैंक के विनियामकीय दायर ेमेें नहीीं है। 
10(1)(छ) विनियमित ससं््‍थथाओ ंके बीच के विवाद। 
10(1)(ज) किसी विनियमित ससं््‍थथा के कर््मचारी-नियोक्ता सबंधं से सबंधंित विवाद। 
10(2)(क)(i) प्रथम-उपाय के रूप मेें शिकायतेें जो शिकायतकर््तता द्वारा सबंधंित आरई से सपंर््क  किए बिना सीधे आरबीआई ओम््बड्समैन 

को प्राप्त होती हैैं। 
10(2)(ख)(i) ओआरबीआईओ मेें लंबित या पहले से निपटाई जा चकुी शिकायतेें (डुप््ललिकट शिकायतेें)।
10(2)(ख)(ii) न््ययायाधीन (न््ययायालय, अधिकरण या मध््यस््थ या किसी अन््य मंच या प्राधिकरण के समक्ष लंबित/सचंलित/निपटाया 

गया)। 
10(2)(ग) शिकायत अपमानजनक, तचु््छ या परशेान करने वाली प्रकृति की है।
10(2)(ङ) अधूरी शिकायतेें (शिकायतकर््तता द्वारा आरबी-आईओएस, 2021 के खंड 11 के अनसुार पूरी जानकारी उपलब््ध नहीीं 

कराना)। 
10(2)(च) शिकायतेें उचित रूप से प्रस््ततुत नहीीं की गई क््योोंकि वे अधिवक्ता द्वारा या बिना प्राधिकृत किसी तीसर ेव््यक्ति के माध््यम 

से दायर की गई हैैं। 
12(1) सझुाव दनेे या मार््गदर््शन या स््पष्टीकरण मांगने की प्रकृति की शिकायत वैध नहीीं है। 

प्राधिकारियोों को संबोधित होने के कारण बंद कर दी गई।ं 
सीआरपीसी मेें शिकायतोों को गैर-शिकायत या अस््ववीकार््य 
शिकायतोों के रूप मेें बंद करने के कारणोों को चार््ट 2.3 मेें 
दर््शशाया गया है।

 
3,580 (0.46%)

3,071 (0.39%)

6,487 (0.83%)

27,497 (3.51%)

39,266 (5.01%)

1,16,858 (14.90%)

2,16,208 (27.57%)

3,71,209 (47.34%)

Others

Not represented properly

Complete information not provided

Service not within the regulatory purview of the Reserve
Bank

Complaint pending or already dealt with at the ORBIOs

Not a complaint

Addressed to other authorities

First Resort Complaints

Complaints closed at CRPC = 7,84,176

शिकायत प्रथम उपाय के रूप मेें

अन््य अधिकारियोों को सबंोधित

गैर-शिकायत

शिकायत ओआरबीआईओ मेें लंबित या पहले से निपटाई गई

सेवा रिज़र््व बैैंक के विनियामक दायर ेमेें नहीीं

पूरी जानकारी प्रदान नहीीं की गई

ठीक से प्रतिनिधित््व नहीीं किया गया

अन््य

सीआरपीसी मेें बदं शिकायतेें = 7,84,176

अध््ययाय 2
केें द्रीकत प्राप्ति और प्रससं््करण केें द्र
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सपंर््क  केें द्र

2.7	स पंर््क  केें द्र (सीसी), एक टोल फ्री सवुिधा (14448) है, 
जो आरबीआई के एजीआर तंत्र के बार ेमेें जनता को जानकारी/
स््पष्टीकरण प्रदान करने, शिकायत दर््ज करने मेें शिकायतकर््तताओ ं
का मार््गदर््शन करने के साथ ही आरबीआई ओम््बड्समैन के 
पास पहले से दर््ज शिकायतोों की स््थथिति की जानकारी प्रदान 
करने के लिए है। वर््तमान मेें, सीसी तीन स््थथानोों अर््थथात चडंीगढ़, 
भवुनेश्वर और कोच््चचि से काम कर रहा है।

2.8 वित्त वर््ष 2024-25 मेें, सीसी की सेवाओ ंको 10 क्षेत्रीय 
भाषाओ ंके लिए प्रतिदिन 6 घटें से अधिक बढ़़ाया गया तथा 
सप्ताह के छह दिन उपलब््ध कराया गया है। इस विस््ततार के 
साथ, सपंर््क  केें द्र कर््ममियोों से जडु़ने की सवुिधा अब सोमवार से 
शनिवार (राष्ट्रीय अवकाशोों को छोड़कर) सबुह 8:00 बजे से 
रात 10:00 बजे तक हिदंी, अगं्रेजी और दस क्षेत्रीय भाषाओ ं
(असमिया, बगंाली, गजुराती, कन््नड़, उड़़िया, पजंाबी, 
मलयालम, मराठी, तमिल और तेलगूु) मेें उपलब््ध है। इंटरैक््टटिव 

वॉयस रिस््पपाांस सिस््टम (आईवीआरएस) सवुिधा के माध््यम से 
सपंर््क  केें द्र 24x7x365 उपलब््ध है।

सपंर््क  केें द्र मेें प्राप्त कॉल

2.9 	वित्त  वर््ष 2024-25 मेें सपंर््क  केें द्र पर कुल 9,27,598 
कॉल प्राप्त हुई,ं जबकि वित्त वर््ष 2023-24 मेें यह सखं््यया 
7,19,694 थी। इनमेें से 60.64 प्रतिशत (5,62,452) कॉल 
आईवीआरएस सवुिधा के माध््यम से सनुी गई, 38.59 प्रतिशत 
(3,57,927) कॉल सीसी कर््मचारियोों द्वारा सीधे सनुी गई और 
0.78 प्रतिशत (7,219) कॉल सनुी न जा सकी। 

भाषा के अनसुार कॉल की प्राप्ति

2.10	 आईवीआरएस सवुिधा के माध््यम से प्राप्त कॉल के 
अलावा, वित्तीय वर््ष 2024-25 के दौरान सपंर््क  केें द्र मेें हिदंी, 
अगं्रेजी और अन््य क्षेत्रीय भाषाओ ं मेें कुल 3,65,146 कॉल 
(सनुी न जा सकी कॉल सहित) प्राप्त हुई,ं जैसा कि नीचे चार््ट 
2.5 मेें बताया गया है। 

चार््ट 2.4: सपंर््क  केें द्र - अब तक की यात्रा
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2.11	वित्त  वर््ष 2024-25 के दौरान दस क्षेत्रीय भाषाओ ं मेें 
प्राप्त कॉल का विवरण चार््ट 2.6 मेें दर््शशाया गया है।   

चार््ट 2.6:  क्षेत्रीय भाषाओ ंमेें प्राप्त कॉल
(1 अप्रैल 2024 स े31 मार््च 2025 )

चार््ट 2.5: भाषा-वार कॉल प्राप्ति 
 (अप्रैल 2024 - मार््च 2025)

 

70.43%

6.73%

22.84%

Hindi English Vernacular

Total = 3,65,146 calls

 

25.46%

17.74%

11.69%

11.50%

8.37%

7.93%

6.00%

5.74%
4.79% 0.78%

Telugu Tamil Kannada Bengali
Marathi Malayalam Assamese Gujarati
Odia Punjabi

Total calls received in regional languages = 83,390

कुल = 3,65,146 कॉल 

क्षेत्रीय भाषाओ ंमेें प्राप्त कुल कॉल = 83,390
तेलगूु
मराठी
उड़़िया

तमिल
मलयालम
पजंाबी

कन्न्ड़
आसामिया

बगंाली
गजुराती

हिदंी अगं्रजी क्षेत्रीय भाषा

अध््ययाय 2
केें द्रीकत प्राप्ति और प्रससं््करण केें द्र



अध््ययाय 3 
अन््य गतिविधियाँ

उपभोक्ता संरक्षण पर रिज़र््व बैैंक के फोकस के तहत, विशेष रूप से 'डिजिटल अरेस््ट' और 'प्रतिरूपण धोखाधड़़ी' जैस 
विभिन््न साइबर धोखाधड़़ी के विरूद्ध जनता की सरुक्षा के लिए जागरूकता फैल ाने के लिए व््ययापक जागरूकता अभियान 
चलाए गए। चनुिंदा आरई, ओआरबीआईओ और आरबीआई के क्षेत्रीय कार््ययालयोों के सहयोग से, एक व््यवस््थथित, लक्षित 
दृष्टिकोण के माध््यम से एक साल का राष्टट्रव््ययापी जागरूकता अभियान जनवरी 2025 मेें शरुू किया गया था। सरुक्षित बैैंकिग 
प्रथाए,ं साइबर धोखाधड़़ी और मनी म््ययूल से बचाव अभियान के लिए चिन््हहित प्रमुख विषय थे। 

मोबाइल नंबरोों के संभावित दरुुपयोग को रोकने और कम करने के लिए 'वॉयस कॉल और एसएमएस का उपयोग करके वित्तीय 
धोखाधड़़ी की रोकथाम – विनियामक निर्देश और संस््थथागत सरुक्षा उपाय' विषय पर एक परिपत्र जारी किया गया। विनियमित 
संस््थथाओ ंको यह भी सलाह दी गई कि वे प्राप्त शिकायतोों के विश्लेषण के साथ-साथ अपने बोर््ड /बोर््ड  की ग्राहक सेवा समितियोों 
के समक्ष शिकायतोों का विवरण प्रस््ततुत करके शिकायतोों के समाधान की गणुवत्ता की निगरानी करेें।

अन््य महत््वपूर््ण विनियामक उपायोों मेें ऋण और अग्रिमोों के लिए मुख््य तथ््य विवरण पर दिशानिर्देश, सूक्षष्म और लघ ुउद्यम 
उधारकर््तताओ ंके लिए 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए एक समान टर््नअराउंड समय, क्रेडि ट संस््थथानोों (सीआइ) द्वारा 
क्रेडि ट सूचना कंपनियोों (सीआइसी) को क्रेडि ट सूचना की रिपोर््टििंग आवतृ्ति मेें वदृ्धि, तथा केवाईसी और पनुः केवाईसी 
उद्देश््योों के लिए केें द्रीय केवाईसी रिकॉर््ड  रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानेें (केवाईसी) पहचानकर््तता 
को पहला आधार बनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल तथा और सवुिधाजनक बनाया जाना शामिल है। 

वर््ष के दौरान आरबीआई ओम््बड्समैन और उनके कर््मचारियोों के लिए विभिन््न क्षमता निर््ममाण कार््यशालाए/ंसेमिनार भी 
आयोजित किए गए। आरबी-आईओएस की दक्षता बढ़़ाने के लिए इसक अंतर््गत अपनाई गई प्रक्रियाओ ंको और अधिक बेहतर 
बनाया गया। ग्रामीण और अर््ध-शहरी क्षेत्ररों से कम शिकायतेें प्राप्त होने के कारणोों का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया 
गया। 

आरबीआई द्वारा ग्राहक सवेा और सरंक्षण स े सबंधंित 
महत््वपूर््ण विनियामक उपाय 

3.1 	 ग्राहक सेवा और सरुक्षा को बढ़़ाने के लिए वित्त वर््ष 
2024-25 के दौरान आरबीआई द्वारा किए गए महत््वपूर््ण 
विनियामक उपायोों मेें - पारदर््शशिता बढ़़ाने और आरई द्वारा पेश 
किए जा रहे वित्तीय उत््पपादोों पर सूचना विषमता को कम करने 
और उधारकर््तताओ ं को सूचित वित्तीय निर््णय लेने मेें सशक्त 
बनाने के लिए ऋण और अग्रिमोों के लिए मखु््य तथ््य विवरण 
(केएफएस) से सबंधंित दिशानिर्देश/निर्देश; ऋणदाताओ ं द्वारा 
ब््ययाज वसूलने मेें निष््पक्षता और पारदर््शशिता मेें सधुार के लिए 
‘ऋणदाताओ ंके लिए निष््पक्ष व््यवहार सहंिता - ब््ययाज वसूलना’ 
पर दिशानिर्देश; सूक्षष्म और लघ ुउद्यम उधारकर््तताओ ंके लिए 25 

लाख रुपये तक के ऋण के लिए 14 दिनोों का एक समान 
टर््नअराउंड समय; क्रेडि ट ससं््थथानोों द्वारा सीआइसी को क्रेडि ट 
सूचना की रिपोर््टििंग की आवतृ्ति को 1 जनवरी 2025 से मासिक 
से बढ़़ाकर पाक्षिक या उसस कम अतंराल पर करना; विकलांग 
व््यक्तियोों के लिए डिजिटल भगुतान प्रणालियोों तक पहुचँ को 
सगुम बनाने के लिए दिशानिर्देश; सपंार्श्विक मकु्त कृषि ऋण की 
सीमा को ₹1.6 लाख से बढ़़ाकर ₹2 लाख प्रति उधारकर््तता 
करना शामिल है। 

3.2	 वाणिज््ययिक बैैंकोों (आरआरबी को छोड़कर) को एक 
परिपत्र जारी किया गया था, जिसमेें अन््य बातोों के साथ-साथ, 
निष्क्रिय/ अवरोधि‍त खातोों की सखं््यया को कम करने के लिए 
तत््ककाल आवश््यक कदम उठाने, ऐसे खातोों को सक्रिय करने की 

15
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प्रक्रिया को आसान और परशेानी मकु्त बनाने तथा निष्क्रिय/ 
अवरोधि‍त खातोों को सक्रिय करने की सवुिधा के लिए विशेष 
अभियान आयोजित करने की सलाह दी गई थी। केवाईसी और 
पनुः केवाईसी उद्देश््योों के लिए केें द्रीय केवाईसी रिकॉर््ड रजिस्ट्री 
(सीकेवाईसीआर) द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानेें (केवाईसी) 
पहचानकर््तता को पहला आधार बनाया गया है, इस प्रकार 
केवाईसी प्रक्रिया को सरल, सवुिधाजनक और कागज़ रहित 
बनाया गया है। 

3.3	म ोबाइल नंबरोों के सभंावित दरुुपयोग को कम करने के 
लिए 17 जनवरी 2025 को 'वॉयस कॉल और एसएमएस का 
उपयोग करके वित्तीय धोखाधड़़ी की रोकथाम – विनियामक 
निर्देश और ससं््थथागत सरुक्षा उपाय' विषय पर एक परिपत्र जारी 
किया गया जिसक माध््यम से विनियमित सथंाओ ंको सलाह दी 
गई कि वे (i) दूरसचंार विभाग (डीओटी), के डिजिटल इंटेलिजेेंस 
प््ललेटफॉर््म (डीआईपी) पर उपलब््ध मोबाइल नंबर निरस््ततीकरण 
सूची (एमएनआरएल) का उपयोग करेें; (ii) डीआईपी को आरई 
कस््टमर केयर नंबरोों का सत््ययापित विवरण उपलब््ध कराए,ं 
ताकि दूरसचंार विभाग उन््हेें “सचंार साथी” पोर््टल पर प्रकाशित 
कर सक; (iii) केवल ‘1600xx’ नंबरिगं श््रृृंखला का उपयोग 
करके लेनदने/सेवा कॉल करेें और केवल ‘140xx’ नंबरिगं 
श््रृृंखला का उपयोग करने वाले फ़़ोन नंबरोों के माध््यम से प्रचार 
के लिए वॉयस कॉल करेें; और (iv) व््ययापक जागरूकता उपाय 
अपनाए।ं 

3.4 	विनियमि त ससं््थथाओ ंको यह भी सलाह दी गई कि वे 
प्राप्त शिकायतोों के विश्लेषण के साथ-साथ अपने बोर््ड/ग्राहक 
सेवा समितियोों के समक्ष शिकायतोों का विवरण प्रस््ततुत करेें। इस 
विश्लेषण से लगातार शिकायतोों वाले ग्राहक सेवा क्षेत्ररों, शिकायतोों 
के स्रोतोों, प्रणालीगत कमियोों की पहचान होनी चाहिए तथा 
सधुारात््मक कार््रवाई की जानकारी मिलनी चाहिए। इसक 
अतिरिक्त, विनियमित ससं््थथाओ ंको सलाह दी गई कि वे अपने 
शीर््ष प्रबधंन द्वारा शिकायतोों की समय-समय पर यादृच््छछिक 
नमूना जांच करेें, ताकि निवारण की गणुवत्ता की प्रभावशीलता 
का आकलन किया जा सक। आरई को प्रत््ययेक माह एक शिकायत 

निवारण दिवस ​​निर््धधारित करने के लिए प्रोत््ससाहित किया गया, 
जिसस ग्राहक अपनी चितंाओ ंको दूर करने के लिए मिलने का 
समय पूर््व निश्चित किए बिना (अपॉइंटमेेंट) वरिष्ठ अधिकारियोों से 
मिल सकेें । 

3.5 	 प्रमखु नीतिगत पहलोों का कालक्रम परिशिष्ट 3.1 मेें 
दिया गया है। 

ग्रामीण/अर््ध-शहरी क्षेत्ररों स े कम शिकायतेें प्राप्त होन े के 
कारणोों का आकंलन करन ेके लिए सर्वेक्षण 

3.6	 ग्रामीण और अर््ध-शहरी क्षेत्ररों से कम शिकायतेें प्राप्त होने 
के कारणोों का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। 
सरंचित प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण मेें पांच प्रमखु मदु्ददों का 
मूल््ययाांकन किया गया, जैस शिकायत पजंीकरण मेें आसानी, 
पावती की समयबद्धता, समाधान की प्रभावशीलता, अनवुर्ती 
कार््रवाई की आवतृ्ति, और आरबीआई के एजीआर तंत्र और 
सपंर््क  केें द्र के सबंधं मेें जागरूकता। सर्वेक्षण से शिकायत निवारण 
और जागरूकता मेें क्षेत्रीय और ससं््थथागत असमानताओ ंके बार े
मेें कार््रवाई योग््य जानकारी प्राप्त हुई।

बैैंकोों स ेशिकायतोों के निवारण की लागत की वसूली 

3.7	 रिज़र््व बैैंक ने जनवरी 2021 मेें ‘बैैंकोों मेें शिकायत 
निवारण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए रूपरखेा’ जारी की थी, 
जिसमेें शिकायतोों पर बढ़़ी हुई प्रकटीकरण आवश््यकताए,ं बाहरी 
बैैंकोों से शिकायतोों के निवारण की लागत की वसूली, बैैंकोों के 
आतंरिक शिकायत निवारण तंत्र की गहन समीक्षा और शिकायत 
निवारण तंत्र मेें लगातार समस््यया वाले बैैंकोों के विरूद्ध पर््यवेक्षी 
कार््रवाई शामिल है। वित्त वर््ष 2024-25 के लिए 31 बैैंकोों से 
₹7.18 करोड़ की वसूली की जाएगी। इसक अलावा, प्राप्त 
अनभुव और फीडबैक के आधार पर मापदडंोों को ठीक करने के 
लिए रूपरखेा की समीक्षा की जा रही है, ताकि तंत्र को मजबूत 
किया जा सक और सबंधंित विनियमित ससं््थथाओ ंको उनके 
आतंरिक शिकायत निवारण तंत्र मेें सधुार करने के लिए प्रेरित 
किया जा सक।

अध््ययाय 3  
अन््य गतिविधियाँ
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ओम््बड्समैन योजना की  
वार््षषिक रिपोर््ट  2024-25

विनियमित संस््थथाओ ंके शीर््ष प्रबंधन के साथ बातचीत 

3.8	 रिज़र््व बैैंक और आरबीआई ओम््बड्समैन के शीर््ष 
प्रबंधन ने ग्राहक सेवा से संबंधित मुद्ददों पर विनियमित संस््थथाओ ं
के वरिष्ठ अधिकारियोों (आंतरिक ओम््बड्समैन सहित) के 
साथ बातचीत की। आरई से आग्रह किया गया कि वे ग्राहक 
संतुष्टि को सर््ववाध िक महत््व देें, क््योोंकि यह बैैंकिग और अन््य 
वित्तीय सेवाओ ंके लिए आधारशिला है। स््थथायी ग्राहक संबंधोों 
के लिए ग्राहक सेवा मेें सधुार लाने के उद्देश््य से, विनियमित 
संस््थथाओ ं के शीर््ष  प्रबंधन को शिकायतोों पर अपना समय 
आवंटित करने के लिए प्रेरित किया गया। 

जागरूकता अभियान 

3.9	 रिज़र््व बैैंक जन जागरूकता अभियान चलाता है, जो 
आम तौर पर विभिन््न मीडिया मिश्रण के माध््यम से चलाए 
जाते हैैं, जैस एसएमएस, प््रििंट अभियान, होर््डििंग््स जिसमेें 
डिजिटल होर््डििंग््स शामिल हैैं, टीवी / रेडियो, सोशल मीडिया 
आदि। वर््ष 2024-25 के दौरान, आठ जागरूकता एसएमएस 
जारी किए गए, जिनमेें व््ययापक विषयोों जैस आरबीआई की 
शिकायत निवारण प्रणाली, सरुक्षित बैैंकिग प्रथाए,ं धोखाधड़़ी 
से बचाव जैस को डिजिटल अरेस््ट, प्रतिरूपण घोटाले आदि 
को शामिल किया गया। सोशल मीडिया प््ललेटफॉर््म  पर भी जन 
जागरूकता संदेश जारी किए गए।

3.10	 ‘डिजिटल अरेस््ट’ जैसी धोखाधड़ी और ‘शिकायत 
निवारण’ पर विषयगत मल््टटीमीडिया अभियान क्रमशः नवंबर 
2024 और फरवरी-मार््च  2025 मेें जारी किए गए। पूरे देश मेें 
समाचार पत्ररों मेें 'प्रतिरूपण धोखाधड़़ी' और 'शिकायत 
निवारण' पर दो प््रििंट अभियान भी चलाए गए। जनता आसानी 
से समझ सक इसलिए ये अभियान विभिन््न क्षेत्रीय भाषाओ ंमेें 
भी जारी किए गए। 

3.11	 वर््ष 2024-25 मेें आरबीआई ओम््बड्समैन ने देश भर 
मेें 47 टाउन-हॉल बैठकेें  और 243 जागरूकता कार््यक्रम 
आयोजित किए। कार््यक्रमोों का फोकस विशिष्ट लक्षित समहोों 
जैस छात्ररों, वरिष्ठ नागरिकोों, महिलाओ ंआदि पर था। इसक 
अतिरिक्त 15 मार््च  2024 को ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ 

तथा 24 दिसंबर 2024 को ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार 
दिवस’ के अवसर पर ‘ओम््बड्समैन स््पपीक’ कार््यक्रम आयोजित 
किया गया। जिसमेें देश भर के आरबीआई ओम््बड्समैन ने 
जागरूकता प्रसार के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र मेें 
स््थथानीय टीवी/रेडियो चैनलोों (जैस दूरदर््शन/आकाशवाणी) के 
साथ बातचीत की - जिसमेें शिकायत निवारण तंत्र, सरुक्षित 
डिजिटल बैैंकिग प्रथाओ ंऔर ग्राहकोों की भूमिका/जिम््ममेदारियोों 
से संबंधित पहलुओ ंको शामिल किया गया। जमीनी स््तर पर 
जनता मेें जागरूकता फैल ाने के लिए ओआरबीआईओ ने 
विभिन््न स््थथानीय स््तर के मेलोों/प्रदर््शनियोों या प्रमुख उत््सवोों मेें 
भी भाग लिया।

जागरूकता पुस््ततिका 

3.12	 जागरूकता का प्रसार करने के लिए, आरबीआई ने 
ग्रामीण स््वरोजगार प्रशिक्षण संस््थथानोों (आरएसईटीआई) के 
प्रशिक्षुओ ंको उनके प्रायोजक बैैंकोों के माध््यम से जागरूकता 
पसु््ततिकाए ं वितरित करना शरुू किया। इस पहल का उद्देश््य 
ग्रामीण यवुाओ ं को ग्राहकोों के अधिकारोों/दायित््वोों और 
डिजिटल लेनदेन के लिए सरुक्षित बैैंकिग प्रथाओ ंके बारे मेें 
जानकारी देना था। जागरूकता पसु््ततिकाए ंग्राम पंचायतोों द्वारा 
संचालित ग्रामीण पसु््तकालयोों मेें भी रखी जा रही हैैं। 
जागरूकता पसु््ततिकाओ ंका 11 भाषाओ ं(अंग्रेजी, हिंदी और 
क्षेत्रीय भाषाओ)ं मेें ब्रेल लिपि मेें अनुवाद किया गया। पसु््ततिका 
‘राजू और चालीस चोर’ पर एनिमशन फिल््मेें बनाई गई ंऔर 
उन््हेें अंग्रेजी, हिंदी और अन््य स््थथानीय भाषाओ ं मेें सोशल 
मीडिया पर जारी किया गया। 

क्षमता निर््ममाण पहल

3.13	 आरबीआई ओम््बड्समैन और उसक कर््मचारियोों के 
कौशल, ज्ञान और समग्र प्रदर््शन और दक्षता को बढ़़ाने के लिए 
तथा शिकायत निवारण के लिए ग्राहक-केें द्रित दृष्टिकोण पर 
जोर देने के लिए सेमिनार/कार््यशालाए ं आयोजित की गई।ं 
आरबी-आईओएस के तहत अपनाई गई प्रक्रियाओ ंको और 
अधिक बेहतर बनाया गया ताकि शिकायतोों के निपटान हेत ु
इसकी दक्षता बढ़़ाई जा सक ।
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भावी योजना	

3.14	वित्तीय  वर््ष 2025-26 की अवधि के लिए, उपभोक्ता 
शिक्षण और सरंक्षण विभाग ने उपभोक्ता सरंक्षण बढ़़ाने और 
शिकायत निवारण तंत्र मेें सधुार के लिए निम््नलिखित लक्षष्ययों की 
पहचान की है: 

i)	 ‘रिज़र््व बैैंक एकीकृत ओम््बड्समैन योजना, 2021’ की 
समीक्षा;

ii)	 ‘आरई स््तर पर शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत 
बनाने’ सबंधंी दिशानिर्देशोों की समीक्षा;

iii)	 ‘मास््टर निदशे – भारतीय रिज़र््व बैैंक (विनियमित 
ससं््थथाओ ं के लिए आतंरिक ओम््बड्समैन) निदशे, 
2023 की समीक्षा’;

iv)	विनियमि त ससं््थथाओ ंमेें शिकायत निवारण ढांचे के सबंधं 
मेें मास््टर निदशे जारी करना; और 

v)	शिक ायत प्रबधं प्रणाली का उन््नयन।

अध््ययाय 3  
अन््य गतिविधियाँ
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ओम््बड्समैन योजना की  
वार््षषिक रिपोर््ट  2024-25

परिशिष्ट 

परिशिष्ट 1.1: राज््योों / केें द्र शासित प्रदेशोों मेें शिकायतोों का भौगोलिक प्रसरण

राज््य / केें द्र शासित प्रदेश प्रति लाख खातोों पर शिकायतेें 
(31 मार््च 2025 की स््थथिति अनसुार)

अडंमान और निकोबार द्वीप समह 6.3
आधं्र प्रदशे 5.0
अरुणाचल प्रदशे 5.8
असम 3.4
बिहार 4.9
चडंीगढ़ 35.1
छत्तीसगढ़ 5.2
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 5.6
गोवा 6.2
गजुरात 10.2
हरियाणा 7.9
हिमाचल प्रदशे 6.9
जम््ममू एव ंकश््ममीर 5.4
झारखंड 5.5
कर््ननाटक 8.6
केरल 5.8
लद्दाख 2.3
लक्षद्वीप 3.7
मध््य प्रदशे 7.0
महाराष्टट्र 9.9
मणिपरु 2.4
मेघालय 2.6
मिजोरम 1.5
नागालैैंड 2.1
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल््लली 10.2
ओडिशा 5.2
पदुचेुरी 6.6
पजंाब 7.7
राजस््थथान 9.4
सिक््ककिम 5.5
तमिलनाडु 7.9
तेलंगाना 8.2
त्रिपरुा 4.8
उत्तर प्रदशे 6.9
उत्तराखंड 9.0
पश्चिम बंगाल 7.9
अखिल भारतीय औसत 7.7
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परिशिष्ट 1.2: ओआरबीआईओ मेें शिकायतोों की प्राप्ति का माध््यम 

प्राप्ति का माध््यम 2022-23 2023-24 2024-25

सखं््यया हिस््ससा सखं््यया हिस््ससा सखं््यया हिस््ससा

शिकायत पोर््टल / ऑनलाइन 1,31,569 56.06% 1,91,522 65.16% 1,95,344 65.92%

ईमेल 69,419 29.58% 69,405 23.61% 74,963 25.30%

भौतिक पत्र 33,702 14.36% 32,997 11.23% 26,014 8.78%

कुल 2,34,690  2,93,924  2,96,321  

परिशिष्ट
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ओम््बड्समैन योजना की  
वार््षषिक रिपोर््ट  2024-25

परिशिष्ट 1.3: ओआरबीआईओ मेें शिकायतकर््तताओ ंके प्रकार-अनसुार शिकायतोों की प्राप्ति

शिकायतकर््तता का प्रकार 2022-23 
(अप्रैल-मार््च)

2023-24 
(अप्रैल-मार््च)

2024-25 
(अप्रैल-मार््च)

व्‍यक्तिगत 2,06,727 
88.09%

2,56,527 
87.28%

2,58,365 
87.19%

व्‍यक्तिगत - व््यवसाय / स््ववामित््व 5,252 
2.24%

6,868 
2.34%

6,785 
2.29%

भागीदारी 3,869 
1.65%

5,396 
1.84%

5,503 
1.86%

लिमिटेड कम्‍पनी 6,501 
2.77%

8,954 
3.05%

9,586 
3.24%

ट्रस््ट 390 
0.17%

443 
0.15%

491 
0.17%

एसोसिएशन 275 
0.12%

297 
0.10%

259 
0.09%

सरकारी विभाग 2,387 
1.02%

2,542 
0.86%

2,554 
0.86%

सार््वजनिक क्षेत्र उपक्रम 2,364 
1.01%

3,055 
1.04%

3,084 
1.04%

अन्‍य 6,925 
2.95%

9,842 
3.35%

9,694 
3.27%

कुल 2,34,690 2,93,924 2,96,321 

नोट: व््यक्तियोों से सबंधंित शिकायतोों की सखं््यया मेें वित्त वर््ष 2022-23, वित्त वर््ष 2023-24 और वित्त वर््ष 2024-25 के दौरान वरिष्ठ 
नागरिकोों से प्राप्त क्रमशः 5,081, 5,284, और 5,095 शिकायतेें शामिल हैैं।
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परिशिष्ट 1.4: ओआरबीआईओ मेें विनियमित ससं््थथा समहूवार शिकायतोों की प्राप्ति

ससं््थथा का प्रकार 2022-23 
(अप्रैल-मार््च)

2023-24 
(अप्रैल-मार््च)

2024-25 
(अप्रैल-मार््च)

सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंक 1,02,144 
43.52%

1,12,637 
38.32%

1,03,117 
34.80%

निजी क्षेत्र के बैैंक 73,764 
31.43%

1,01,071 
34.39%

1,11,199 
37.53%

भगुतान बैैंक 5,623 
2.40%

9,040 
3.08%

7,395 
2.50%

लघ ुवित्त बैैंक 2,265 
0.97%

3,979 
1.35%

5,650 
1.91%

विदशेी बैैंक 5,639 
2.40%

8,043 
2.74%

7,848 
2.65%

क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंक 3,665 
1.56%

3,254 
1.11%

3,013 
1.02%

शहरी सहकारी बैैंक 3,535 
1.51%

3,800 
1.29%

3,369 
1.14%

एनबीएफसी 33,072 
14.09%

42,699 
14.53%

43,864 
14.80%

एनबीपीएसपी 3,456 
1.47%

4,890 
1.66%

5,617 
1.90%

साख सूचना कंपनिया ँ# 1,039 
0.44%

3,847 
1.31%

4,585 
1.55%

अन््य* 488 
0.22%

664 
0.23%

664 
0.22%

कुल 2,34,690 2,93,924 2,96,321

# साख सूचना कंपनियोों (सीआइसी) को 1 सितंबर 2022 से आरबी-आईओएस, 2021 के दायर ेमेें लाया गया है। 
* - स््थथानीय क्षेत्र बैैंकोों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतोों सहित

परिशिष्ट
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ओम््बड्समैन योजना की  
वार््षषिक रिपोर््ट  2024-25
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परिशिष्ट 1.6: ओआरबीआईओ मेें शिकायतोों की श्रेणी-वार प्राप्ति

शिकायतोों की प्रकृति 2022-23 
(अप्रैल-मार््च)

2023-24 
(अप्रैल-मार््च)

2024-25^ 
(अप्रैल-मार््च)

बैैंकोों के विरुद्ध शिकायतेें

ऋण और अग्रिम 39,579 
20.13%

54,336 
22.47%

52,427 
21.70%

जमा खाता सबंधंी 33,612 
17.09%

46,315 
19.15%

49,833 
20.63%

मोबाइल / इलेक्‍‍ट््रॉनिक बैैंकिग 39,855 
20.27%

54,364 
22.48%

46,700 
19.33%

क्रेडि ट कार््ड 24,549 
12.48%

33,198 
13.73%

41,457 
17.16%

एटीएम / डेबिट कार््ड 28,635 
14.56%

25,173 
10.41%

18,042 
7.47%

धन प्रेषण 2,937
1.49%

4,099
1.69%

3,702
1.53%

पैरा बैैंकिग 2,476
1.26%

4,368
1.81%

3,313
1.37%

पेेंशन भगुतान 4,377
2.23%

4,104
1.70%

2,717
1.12%

नोट और सिक््‍कके 505
0.26%

537
0.22%

389
0.16%

अन््य उत््पपाद और सेवाएँ 20,110 
10.23%

15,337 
6.34%

23,021
9.53%

कुल (बैैंक) 1,96,635 2,41,831 2,41,601 

एनबीएफसी के विरुद्ध शिकायतेें

ऋण और अग्रिम 18,657 
56.41%

27,471 
64.34%

30,114 
68.65%

क्रेडि ट कार््ड 9,090
27.49%

8,912
20.87%

9,063
20.66%

अन््य 5,325 
16.10%

6,316 
14.79%

4,687 
10.69%

कुल (एनबीएफसी) 33,072 42,699 43,864 

एनबीपीएसपी के विरुद्ध शिकायतेें 
मोबाइल / इलेक्‍‍ट््रॉनिक बैैंकिग 2,246 2,825 3,200 

64.99% 57.77% 56.97%

अन््य 1,210 2,065 2,417 

35.01% 42.23% 43.03%

कुल (एनबीपीएसपी) 3,456 4,890 5,617 

परिशिष्ट
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ओम््बड्समैन योजना की  
वार््षषिक रिपोर््ट  2024-25

शिकायतोों की प्रकृति 2022-23 
(अप्रैल-मार््च)

2023-24 
(अप्रैल-मार््च)

2024-25^ 
(अप्रैल-मार््च)

साख सूचना कंपनियोों के विरुद्ध शिकायतेें
ऋण और अग्रिम 754 

72.57%
3,180 

82.66%
3,856 

84.10%

क्रेडि ट कार््ड 63
6.06%

185
4.81%

262
5.71%

अन््य 222
21.37%

482
12.53%

467
10.19%

कुल (साख सूचना कंपनिया)ँ 1,039 3,847 4,585 

परिशिष्ट 1.6: ओआरबीआईओ मेें शिकायतोों की श्रेणी-वार प्राप्ति (जारी)

^ - 654 शिकायतेें उन ससं््थथाओ ंसे सबंधंित हैैं जो (आरबी-आईओ) 2021 के अतंर््गत शामिल नहीीं हैैं। इन शिकायतोों का विवरण परिशिष्ट 1.5 मेें दिया 
गया है।
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परिशिष्ट 1.7: ओआरबीआईओ मेें अस््ववीकार््य शिकायतोों का निपटान 

निपटान का कारण 2022-23 
(अप्रैल-मार््च)

2023-24 
(अप्रैल-मार््च)

2024-25 
(अप्रैल-मार््च)

शिकायत प्रथम उपाय के रूप मेें 16,397
24.15%

27,057
29.58%

36,289
33.01%

शिकायत ओआरबीआईओ मेें लंबित या पहले से निपटाई गई 20,868
30.74%

23,493
25.68%

20,721
18.85%

पूरी जानकारी प्रदान नहीीं की गई 10,879
16.03%

10,642
11.63%

14,642
13.32%

ससं््थथा का वाणिज््ययिक निर््णय 3,611
5.32%

7,131
7.80%

9,374
8.53%

अन््य अधिकारियोों को सबंोधित 2,490
3.67%

4,103
4.49%

6,572
5.98%

आरई ने एलईए के आदशे के तहत कार््य किया 1,153
1.70%

3,630
3.97%

5,292
4.81%

सेवा रिज़र््व बैैंक के विनियामक दायर ेमेें नहीीं 5,240
7.72%

4,769
5.21%

4,523
4.11%

न््ययायाधीन शिकायत - न््ययायालय / अन््य मंच के समक्ष लंबित 3,117
4.59%

3,864
4.22%

4,155
3.78%

ठीक से प्रतिनिधित््व नहीीं किया गया 608
0.90%

1,026
1.12%

1,970
1.79%

निर््ददिष्ट समय सीमा के बाद शिकायत 939
1.38%

1,182
1.29%

1,459
1.33%

अन््य 2,583
3.80%

4,572
5.00%

4,949
4.50%

कुल 67,885 91,469 1,09,946

परिशिष्ट
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ओम््बड्समैन योजना की  
वार््षषिक रिपोर््ट  2024-25

परिशिष्ट 1.8: ओआरबीआईओ द्वारा स््‍ववीकार््य शिकायतोों के निपटान के तरीके

स््ववीकार््य शिकायतोों का निपटान 2022-23 
(अप्रैल-मार््च)

2023-24 
(अप्रैल-मार््च)

2024-25 
(अप्रैल-मार््च)

आपसी समझौते/करार द्वारा 99,184 
57.48%

1,10,073 
57.07%

93,752 
51.91%

अधिनिर््णय द्वारा निपटान 38 
0.02%

23 
0.01%

36 
0.02%

स््ववीकार््य शिकायतेें अस््ववीकत 70,729 
40.99%

78,654 
40.78%

78,323 
43.36%

स््ववीकार््य शिकायतेें वापस ली गई 2,617 
1.52%

4,136 
2.14%

8,510 
4.71%

कुल 1,72,568 1,92,886 1,80,621 
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परिशिष्ट 1.9: अपीलोों की प्राप्ति और निपटान

विवरण वित्त वर््ष  
2022-23$

वित्त वर््ष  
2023-24

वित्त वर््ष  
2024-25

वर््ष के आरभं मेें लंबित (क) 62 81 57

वर््ष के दौरान प्राप्‍त (ख= i+ii) 122 82 104

i) 	शिक ायतकर््तताओ ंसे 118 72 98

ii) 	 आरई से 4 10 6

कुल अपील (ग=क+ख ) 184 163 161

वर््ष के दौरान निपटाई गई (घ = iii+iv+v+vi) 103 106 53

iii) 	शिक ायकर््तता के पक्ष मेें निपटाई गई 24 23 13

iv) 	 आरई के पक्ष मेें निपटाई गई 13 14 3

v) 	 वापस ली गई/निपटाई गई 24 27 22

vi) 	 आरबीआईओ का निर््णय बरकरार रखा गया 42 42 15

वर््ष के अतं मेें लबंित (ग-घ) 81 57 108

$ - डेटा बीओएस, ओएसएनबीएफसी, ओएसडीटी और आरबी-आईओएस, 2021 के तहत वर््ष के दौरान प्राप्त अपीलोों से सबंधंित है। 

परिशिष्ट
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ओम््बड्समैन योजना की  
वार््षषिक रिपोर््ट  2024-25

परिशिष्ट 1.10: आरई-समहूवार स््ववीकार््य शिकायतोों के निपटान का तरीका  
(अप्रैल 2024 – मार््च 2025)

आरई-समहू वित्त वर््ष 2024-25 के 
दौरान निपटाई गई कुल 

स््ववीकार््य शिकायतेें 

(2) मेें स,े सलुह/
मध््यस््थता/सलाह जारी 

करन ेके माध््यम स े
निपटाई गई शिकायतेें 

(2) मेें स,े शिकायतोों का 
निपटारा अधिनिर््णय के 
माध््यम स ेकिया गया 

(1) (2) (3) (4)

सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंक 65,511 35,550 19

निजी क्षेत्र के बैैंक 69,199 32,821 13

भगुतान बैैंक 4,082 2,680 -

लघ ुवित्त बैैंक 3,448 1,512 1

विदशेी बैैंक 5,288 3,365 -

अन््य (सहकारी बैैंक, आरआरबी, एनबीएफसी और 
एनबीपीएसपी सहित)

33,093 17,824 3

कुल योग 180,621 93,752 36
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परिशिष्ट 2.1: सीआरपीसी मेें शिकायत प्राप्त करन ेका तरीका

प्राप्ति का तरीका 2022-23 
(अप्रैल-मार््च)

कुल शिकायतोों 
का %

2023-24 
(अप्रैल-मार््च)

कुल शिकायतोों 
का %

2024-25 
(अप्रैल-मार््च)

कुल शिकायतोों 
का %

ई-मेल 5,19,484 88.12% 6,92,528 90.30% 8,49,182 93.18%

भौतिक पत्र 58,794 9.97% 58,886 7.68% 52,705 5.78%

सीपीग्राम््स 11,226 1.91% 15,543 2.02% 9,497 1.04%

कुल 5,89,504  7,66,957  9,11,384  

नोट: 01 जनवरी 2025 से सीपीग्राम््स शिकायतोों का निपटान आरबी-आईओएस के दायर ेसे बाहर किया जाएगा। 

परिशिष्ट
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ओम््बड्समैन योजना की  
वार््षषिक रिपोर््ट  2024-25

परिशिष्ट 3.1: भारतीय रिज़र््व बैैंक द्वारा वर््ष (अप्रैल 2024- मार््च 2025) मेें जारी की गई ग्राहक सवेा  
मदु्ददों स ेसबंधंित महत््वपूर््ण नीतिगत पहल

घोषणा की तारीख नीतिगत पहल

15 अप्रैल 2024 ऋण और अग्रिमोों के लिए मखु््य तथ््य विवरण (केएफएस) RBI/2024-25/18 DOR.STR.
REC.13/13.03.00/2024-25): पारदर््शशिता बढ़़ाने और विनियमित ससं््थथाओ ंद्वारा पेश किए जा रहे 
वित्तीय उत््पपादोों पर सूचना विषमता को कम करने और उधारकर््तताओ ंको ससूंचित वित्तीय निर््णय लेने मेें 
सशक्त बनाने के लिए, 15 अप्रैल 2024 को एक ससुगंत परिपत्र जारी किया गया है, जिसमेें विनियमित 
ससं््थथाओ ंको सभी खदुरा और सूक्षष्म, लघ ुऔर मध््यम उद्यम (एमएसएमई) के सावधि ऋणोों के सबंधं मेें 
भावी उधारकर््तताओ ंको केएफएस प्रदान करने की सलाह दी गई है।

24 अप्रैल 2024 अप्राधिकृत विदेशी मदु्रा लेनदेन (RBI/2024-25/25 A.P. (DIR Series) Circular No.02):  
भारतीय निवासियोों को असगंत/अत््यधिक रिटर््न के वाद े के साथ विदशेी मदु्रा (फॉरके््स) व््ययापार की 
सवुिधा प्रदान करने वाली अनधिकृत ससं््थथाओ ंसे बचने के लिए, प्राधिकृत डीलरोों (एडी) श्रेणी- बैैंकोों को 
सलाह दी गई थी कि वे अनधिकृत विदशेी मदु्रा व््ययापार की सवुिधा दनेे मेें बैैंकिग चैनलोों के दरुुपयोग को 
रोकने के लिए अधिक सतर््क  रहेें और अधिक सावधानी बरतेें और अपने ग्राहकोों को रिज़र््व बैैंक द्वारा जारी 
की गई सलाह और 'अलर््ट सूची' के बार ेमेें सूचित करेें। इसक अलावा, प्राधिकृत व््ययापारी श्रेणी-I बैैंकोों को 
सलाह दी गई कि वे ऐसे लेनदने को प्रवर््तन निदशेालय, भारत सरकार के ध््ययान मेें लाए,ं ताकि आगे की 
कार््रवाई, जैसा उचित समझा जाए, की जा सक। 

29 अप्रैल 2024 ऋणदाताओ ंके लिए उचित व््यवहार सहंिता-ब््ययाज लगाना (RBI/2024-25/30 DoS.CO.PPG.
SEC.1/11.01.005/2024-25): ऋणदाताओ ंद्वारा ब््ययाज वसूलने मेें निष््पक्षता और पारदर््शशिता मेें 
सधुार लाने के लिए, तथा ऋण मूल््य निर््धधारण नीति के सबंधं मेें विनियमित ससं््थथाओ ंको पर््ययाप्त 
स््वतंत्रता प्रदान करते हुए, रिज़र््व बैैंक ने ‘ऋणदाताओ ंके लिए निष््पक्ष व््यवहार सहंिता - ब््ययाज वसूलना’ 
विषय पर दिशानिर्देश जारी किए।

28 मई 2024 आरबीआई रिटेल डायरके््ट के लिए मोबाइल एप््ललिकेशन (प्रेस प्रकाशनी):खदुरा निवेशकोों के लिए 
सरकारी प्रतिभूति लेनदने करने मेें आसानी और पहुचं मेें सधुार के उद्देश््य से ‘आरबीआई रिटेल डायरके््ट’ 
मोबाइल एप््ललिकशन आरम््भ किया गया। मोबाइल एप््ललिकशन, एप््ललिकशन के प्राथमिक बाजार और 
द्वितीयक बाजार मॉड्यूल के बीच सहज नेविगेशन के लिए एकल साइन-ऑन सवुिधा प्रदान करता है।

11 जून 2024 मास्‍टर निदेश – सूक्षष्म, लघु और मध््यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार (11 जून 2024 को 
अद्यतन) (RBI/FIDD/2017-2018/56 Master Direction FIDD.MSME & 
NFS.12/06.02.31/2017-18): अनसूुचित वाणिज््ययिक बैैंकोों (एससीबी) को निदशे जारी किए गए कि 
वे सूक्षष्म और लघ ुउद्यम उधारकर््तताओ ंके लिए 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 14 दिनोों का एक 
समान टर््नअराउंड समय (टीएटी) रखेें।

8 अगस््त 2024 क्रेडिट  ससं््थथानोों द्वारा साख सूचना कंपनियोों को क्रेडिट  जानकारी प्रस््ततुति का 
अतंराल(RBI/2024-25/60 DoR.FIN.REC.No.32/20.16.056/2024-25): क्रेडि ट सूचना 
कंपनियोों द्वारा प्रदान की गई क्रेडि ट सूचना रिपोर्टटों मेें अधिक वर््तमान जानकारी को प्रतिबिबंित करने के 
लिए, क्रेडि ट ससं््थथानोों द्वारा क्रेडि ट सूचना कंपनियोों को क्रेडि ट सूचना की रिपोर््टििंग की आवतृ्ति को 1 
जनवरी 2025 से मासिक से बढ़़ाकर पाक्षिक या उसस कम अतंराल कर दिया गया है।
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22 अगस््त 2024 आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैनडेट का प्रससं््करण (RBI/2024-25/64 CO.DPSS.POLC.No.
S528/02-14-003/2024-25): फास््टटैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार््ड (एनसीएमसी) की स््वतः 
पनुःपूर््तति की शरुुआत की गई और ई-मैैंडेट के माध््यम से इस तरह की स््वतः पनुःपूर््तति के लिये पूर््व-डेबिट 
की सूचना दी गई।

10 अक्तूबर  2024 क्रेडिट  सूचना रिपोर््टििंग ततं्र का लाइसेेंस अथवा पजंीकरण प्रमाणपत्र रद्द करन ेके पश््‍चचात कार््ययान््वयन 
(RBI/2024-25/81 DoR.FIN.REC.47/20.16.042/2024-25): क्रेडि ट सूचना कंपनियां 
(विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआइसीआरए) के अनसुार केवल क्रेडि ट ससं््थथान (सीआइ ) ही 
सीआइसी को क्रेडि ट जानकारी प्रस््ततुत कर सकते हैैं। जब किसी विनियमित ससं््थथा का लाइसेेंस या 
पजंीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रिज़र््व बैैंक द्वारा निरस््त कर दिया जाता है, तो उसे सीआइ नहीीं माना 
जाता है और इस प्रकार वह अपने उधारकर््तताओ ंकी क्रेडि ट जानकारी सीआइसी को प्रस््ततुत करने मेें 
असमर््थ हो जाती है, जिसस उधारकर््तताओ ंके चकुौती इतिहास मेें अतंराल आ जाता है। ऐसी ससं््थथाओ ं
के उधारकर््तताओ ंद्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए, लाइसेेंस/सीओआर के 
निरस््त होने के बाद क्रेडि ट सूचना रिपोर््टििंग तंत्र निर््धधारित किया गया है।

10 अक्तूबर  2024 आस््तति पुनर््ननिर््ममाण कंपनियोों (एआरसी) द्वारा साख सूचना कंपनियोों (सीआइसी) को जानकारी 
प्रस््ततुत करना (RBI/2024-25/82 DoR.FIN.REC.No.46/26.03.001/2024-25): सशंोधित 
दिशानिर्देशोों मेें, अन््य बातोों के साथ-साथ, एआरसी को सभी चार सीआइसी का सदस््य बनने, आपसी 
सहमति के अनसुार पाक्षिक आधार पर या कम अतंराल पर सीआइसी को डेटा प्रस््ततुत करने तथा 
सीआइसी से डेटा प्राप्त होने के सात दिन के भीतर अस््ववीकत डेटा को सधुारने की आवश््यकता बताई गई 
है। 

11 अक्तूबर  2024 विकलागं व््यक्तियोों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियोों तक पहुचं को सगुम बनाना – दिशानिर्देश 
(RBI/2024-25/83 CO.DPSS.POLC.No.S-708/02-12-004/2024-25): वित्त मंत्रालय, भारत 
सरकार द्वारा 02 फरवरी 2024 को बैैंकिग क्षेत्र के लिए सगुम््यता मानक और दिशानिर्देशोों के सबंधं मेें 
दिव््ययाांगोों के लिए डिजिटल भगुतान प्रणालियोों तक पहुचं की सवुिधा हेत ुदिशानिर्देश जारी किए गए थे। 

22 अक्तूबर  2024 भारतीय रिज़र््व बैैंक न ेअप्राधिकृत विदेशी मदु्रा व््ययापार (फोरके््स ट्रेडिगं) प््ललेटफार्ममों की सचेतक सूची 
अद्यतित (प्रेस प्रकाशनी): उन ससं््थथाओ ंकी 'अलर््ट सूची' को अद्यतन किया गया, जो न तो फेमा, 1999 
के अतंर््गत विदशेी मदु्रा मेें लेनदने करने के लिए अधिकृत हैैं और न ही विदशेी मदु्रा लेनदने के लिए 
इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिग प््ललेटफॉर््म सचंालित करने के लिए अधिकृत हैैं। 

6 नवबंर 2024 अपन े ग्राहक को जानेें (केवाईसी) पर मास््टर निदेश, 2016 मेें सशंोधन (RBI/2024-2025/87 
DOR.AML.REC.49/14.01.001/2024-25): केवाईसी और पनुः केवाईसी उद्देश््योों के लिए केें द्रीय 
केवाईसी रिकॉर््ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानेें (केवाईसी) पहचानकर््तता को 
पहला आधार बनाया गया है तथा इस प्रकार केवाईसी प्रक्रिया को सरल, सवुिधाजनक और कागज़ रहित 
बनाया गया है। 

2 दिसबंर 2024 बैैंकोों मेें निष्क्रिय खाते / अदावी जमाराशि (RBI/2024-25/91 DoS.CO.PPG.
SEC.12/11.01.005/2024-25): वाणिज््ययिक बैैंकोों (आरआरबी को छोड़कर) को एक परिपत्र जारी 
किया गया था, जिसमेें अन््य बातोों के साथ-साथ, निष्क्रिय/फ्रीज़ किए गए खातोों की सखं््यया को कम करने 
के लिए तत््ककाल आवश््यक कदम उठाने, ऐसे खातोों को सक्रिय करने की प्रक्रिया को आसान और परशेानी 
मकु्त बनाने तथा निष्क्रिय/ फ्रीज़ किए गए खातोों को सक्रिय करने की सवुिधा के लिए विशेष अभियान 
आयोजित करने की सलाह दी गई थी।

परिशिष्ट
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4 दिसबंर 2024 ऑफलाइन मोड मेें छोटे मलू््य के डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करन ेवाले ढाचें मेें सशंोधन 
(RBI/2024-25/93CO.DPSS.POLC. No. S908/02-14-003/2024-25): यूपीआइ लाइट 
लेनदने के लिए बढ़़ी हुई सीमा प्रदान करने के लिए ‘ऑफलाइन मोड मेें छोटे मूल््य के डिजिटल भगुतान 
की सवुिधा के लिए ढांचा’ मेें सशंोधन किया गया। 

6 दिसबंर 2024 कृषि हतेु ऋण प्रवाह – सपंार्श्विक मुक्त कृषि ऋण (RBI/2024-2025/96 FIDD.CO.FSD.BC.
No.10/05.05.010/2024-25): सबंद्ध गतिविधियोों के लिए ऋण सहित सपंार्श्विक मकु्त कृषि ऋण की 
सीमा को मौजूदा ₹1.6 लाख से बढ़़ाकर ₹2 लाख प्रति उधारकर््तता कर दिया गया और बैैंकोों को सूचित 
किया गया कि वे सशंोधित निर्देशोों को शीघ्रता से तथा किसी भी स््थथिति मेें 1 जनवरी 2025 से पूर््व लागू 
करेें। 

26 दिसबंर 2024 वित्तीय क्षेत्र मेें आर््टटिफ़िशियल इंटेलिजेेंस (एआई) के दायित््वपूर््ण और नैतिक सक्षमता (एफआरईई) 
के लिए रूपरखेा - समिति का गठन (प्रेस प्रकाशनी): रिज़र््व बैैंक ने वित्तीय क्षेत्र मेें ‘आर््टटिफिशियल  
इंटेलिजेेंस के जिम््ममेदार और नैतिक सक्षमता के लिए रूपरखेा (फ्री-एआई)’ विकसित करने हेत ु एक 
समिति गठित करने की घोषणा की गई। 

27 दिसबंर 2024 तृतीय-पक्ष एप््ललीकेशनोों के माध््यम स ेपूर््वदत्त भुगतान लिखतोों (पीपीआई) के लिए एकीकृत भुगतान 
इंटरफ़़े स (यूपीआइ) तक पहुचं (RBI/2024-2025/97 CO.DPSS.POLC.No.S972/02-14-
006/2024-25): पीपीआइ धारकोों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, ततृीय-पक्ष एप््ललिकशन 
के माध््यम से पीपीआइ के लिए यूपीआइ पहुचँ को सक्षम किया गया है। इसस पीपीआइ धारक बैैंक 
खाताधारकोों की तरह यूपीआइ भगुतान कर सकेें गे। 

30 दिसबंर 2024 तत््ककाल सकल निपटान (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अतंरण (एनईएफटी) 
प्रणालियोों के लिए लाभार्थी बैैंक खाता नाम लुक-अप सुविधा की शुरूआत (RBI/2024-25/99 
CO.DPSS.RPPD.No.S987/04.03.001/2024-25): तत््ककाल सकल निपटान (आरटीजीएस) 
और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अतंरण (एनईएफटी) प्रणाली के लिए लाभार्थी बैैंक-खाता नाम अवलोकन 
(लकु-अप) सवुिधा शरुू की गई थी। 

17 जनवरी 2025 नामाकंन सुविधा के अतंर््गत ग्राहकोों का समावेशन(RBI/2024-25/104 Ref.No.DoS.CO.PPG/
SEC.13/11.01.005/2024-25): जमा स््ववीकार करने वाली पर््यवेक्षित ससं््थथानोों को एक परिपत्र जारी 
किया गया था, जिसमेें सभी मौजूदा और नए ग्राहकोों के लिए, जिनके पास जमा खाता, सरुक्षित अभिरक्षा 
मेें सामग्रिया ँऔर सरुक्षा लॉकर, जो भी होों, उनका नामांकन प्राप्त करने की आवश््यकता पर जोर दिया 
गया। ग्राहकोों को सीधे अधिसूचित करने के अलावा, उन््हेें विभिन््न मीडिया के माध््यम से नामांकन सवुिधा 
का उपयोग करने के लाभोों का प्रचार करने के लिए भी सूचित किया गया, जिसमेें सभी पात्र ग्राहक खातोों 
का पूर््ण समावेशन करने के लिए आवधिक अभियान चलाना भी शामिल है। 

17 जनवरी 2025 वॉयस कॉल और एसएमएस का उपयोग करके की जान ेवाली वित्तीय धोखाधड़़ी की रोकथाम – 
विनियामक निर्देश और ससं््थथागत सुरक्षा उपाय (RBI/2024-25/105 CEPD.CO.OBD.No.
S1270/50-01-001/2024-25): धोखेबाजोों द्वारा मोबाइल नंबरोों के सभंावित दरुुपयोग को कम करने 
के लिए एक तंत्र स््थथापित करने के लिए रिज़र््व बैैंक की सभी विनियमित ससं््थथाओ ंको 'वॉयस कॉल और 
एसएमएस का उपयोग करके वित्तीय धोखाधड़़ी की रोकथाम – विनियामक निर्देश और ससं््थथागत सरुक्षा 
उपाय' विषय पर एक परिपत्र जारी किया गया था। 
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7 फरवरी 2025 मास््टर निदेश - भारतीय रिज़र््व बैैंक (एनडीएस-ओएम हतेु पहुचँ मानदडं) निदेश, 2025 (RBI/
FMRD/2024-25/127 FMRD.MIOD.No.12/11.01.051/2024-25): सरकारी प्रतिभूतियोों (जी-
सेक) मेें खदुरा भागीदारी को सवुिधाजनक बनाने के लिए, मोलभाव सौदा प्रणालियोों मेें एक नई सवुिधा, 
यानी 'स््टटॉक ब्रोकर कनेक््ट' शरुू की गई जो ऑर््डर मैचिगं (एनडीएस-ओएम) प््ललेटफॉर््म - जी-सेक मेें 
द्वितीयक बाजार लेनदने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिग है। इस सवुिधा के तहत, भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर््ड (सेबी) मेें पजंीकृत स््टटॉक ब्रोकरोों को अपने व््यक्तिगत इकाईयोों / ग्राहकोों की ओर से सीधे 
एनडीएस-ओएम तक पहुचं की अनमुति दी गई है। 

28 फरवरी 2025 एकीकृत भुगतान इंटरफ़़े स (यूपीआइ) एकल-ब््ललॉक-और-एकल-डेबिट भुगतान मोड (यूपीआइ 
अधिदेश): ‘रिटेल डायरके््ट’ पोर््टल/मोबाइल एप््ललीकशन मेें उपलब््ध भगुतान के तरीकोों का और विस््ततार 
करने के लिए, यूपीआइ सिगंल-ब््ललॉक-एडं-सिगंल डेबिट सवुिधा शरुू की गई है। यह सवुिधा निवेशकोों को 
जी-सेक, राज््य सरकार प्रतिभूतियोों (एसजीएस) और ट्रेजरी बिलोों (टी-बिल) की प्राथमिक नीलामी मेें 
रखी गई बोलियोों के सबंधं मेें निर््धधारित समय-सीमा के अनसुार डेबिट शरुू करने के लिए लेनदने को पूर््व-
अधिकृत करने और अपने खातोों मेें धनराशि को ब््ललॉक करने की अनमुति दतेी है। 

परिशिष्ट
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